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भारतीय संविधान सभा, कास्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली, में प्रातः: 70 बजे 
अध्यक्ष महोदय माननीय डॉ. राजेद्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई। 


प्रतिज्ञा ग्रहण तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर 


निम्नलिखित सदस्य ने प्रतिज्ञा ग्रहण की तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया। 
ठाकुर लाल सिंह (भोपाल राज्य) 


संविधान का मसौदा--( जारी ) 
“अध्यक्ष; अब हम उस बहस को जारी करते हैं जो कल यहां हो रही थी। 


*भ्री एच.वी. कामतः (मध्य प्रान्‍्त और बरार: जनरल): आज के कार्यक्रम 
को प्रारम्भ करने से पहले मैं आप से यह अनुरोध करूंगा कि सभा को कृपा 
कर के यह बता दें कि विन्ध्य प्रदेश और हेदराबाद से संविधान सभा के लिये 
प्रतिनिधियों के चुनाव के सम्बन्ध में क्‍या प्रगति हो पाई हे। 


*अध्यक्ष: जहां तक हेदराबाद की बात है, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आप 
को कोई जानकारी दे सकूं। किन्तु विन्ध्य प्रदेश के बारे में एक निर्वाचन मंडल 
बनाने का प्रयास अवश्य किया गया था जिस को इस सभा के लिये प्रतिनिधि 
चुना था। किन्तु दुर्भाग्यवश वहां के राजनैतिक दलों को यह बात पसन्द न आ 
सकी और इस लिये अन्‍्तोगत्वा बाध्य हो कर मुझे मनोनयन द्वारा सदस्यों को लेने 
की बात स्वीकार करनी पड़ी है। शीघ्र ही उन का मनोनयन हो जायेगा और वह 
यहां आ जायेंगे। 


*भ्री एच, वी. कामतः इस अन्तिम सत्र में क्‍या वह यहां उपस्थित हो जायेंगे? 


“अध्यक्ष: में तो ऐसी ही आशा करता हूं। मैंने उन से यह कह रखा है कि 
20 तारीख से पहले वह अपने प्रतिनिधि यहा भेज दें। 


*थआ्री एच.वी. कामतः और हेदराबाद के बारे में क्‍या होगा? 


“अध्यक्ष: जेसा कि कह चुका हूं, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि हेदराबाद 
के बारे में आप को कोई जानकारी दे सकूं। 


अब हम बहस जारी करते हें। 
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अनुच्छेदों पर संशोधन---( जारी ) 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: (मैसूर : जनरल): मै यह बता देना चाहता हूं 
श्रीमान, कि मसौदा समिति ने कई सदस्यों से परामर्श किया है जिन्होंने इस अनुच्छेद 
320 पर कल कुछ संशोधन रखे हैं तथा उस ने अन्य सदस्यों से भी परामर्श 
किया है जिन्हें इस अनुच्छेद से दिलचस्पी है और इस के फलस्वरूप, अब इस 
पर एक नया संशोधन लाया जा रहा है जो आज की सूची मैं है। इस संशोधन 
का नं. है 559 | यदि सभा इस अनुच्छेद पर अभी विचार स्थगित रखे और इस 
पर विचार करे उस समय जब कि यह संशोधन यहां पेश हों तो शायद उस से 
हमें कुछ अधिक सुविधा मिलेगी और समय में भी बचत हो जायेगी। 


*अध्यक्ष: तो मैं यह समझ लूं कि यह संशोधन और सदस्यों को मान्य हे? 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: उन सदस्यों को यह अवश्य स्वीकार्य है जिन्होंने 
कल इस अनुच्छेद पर संशोधन पेश किये हैं। जो भी हो, इस संशोधन के पेश 
होने पर हम इस अनुच्छेद पर विचार कर सकते हें। 


“अध्यक्ष: तो इस को हम बाद में लेंगे। अब हम लेते हैं अन्य संशोधनों को 
जो अनुच्छेद 325 पर आये हैं। श्री कामत अपना संशोधन नं. 397 अब पेश कर 
सकते हें। 


*थ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय: मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं: 


“कि अनुच्छेद 325 में “बा ए6 गलांशंत6 कि गाट[पड्ंणा की भाए डाला कण 
०० 20था॥ [0 06 ॥000०0 ॥'” (ऐसी किसी नामावलि में सम्मिलित किये जाने 
के लिये अपात्र न होगा अथवा.......सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा।) 
शब्दों की जगह “9 96 >ूणाप्र१व०0 ॥#ण 0 टक्ना।॥ 00 96 ॥000०0 ॥”' (ऐसी 
किसी नामावलि से हटाया न जायेगा अथवा उस में सम्मिलित होने का दावा 
न करेगा) शब्द रखे जायें।” 


इस संशोधन को पेश किया गया है कुछ तो इस लिये कि अनुच्छेद की भाषा 
और सरल हो जाये और कुछ इस लिये कि अनुच्छेद की मूल बात में संशोधन 
हो जाये। मसौदा समिति के संशोधन में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष 
निर्वावचक-नामावलि का निर्देश किया गया है। विचार विमर्श के समय यह अनुच्छेद 
जिस रूप में रखा गया था और सभा द्वारा स्वीकृत हुआ था उस में किसी विशेष 
निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष, निर्वाचक-नामावलि का कोई निर्देश नहीं था। किन्तु 
प्रस्तुत संशोधन में इस का निर्देश किया गया है। इस में यह कहा गया है कि 
कोई व्यक्ति जाति आदि के आधार पर किसी साधारण निर्वाचक-नामावलि से 
सम्मिलित किये जाने के लिए अपात्र न होगा अथवा किसी विशेष निर्वाचक-नामावलि 


संविधान का मसौदा [3523 


में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा। संशोधन के प्रथम अंश में प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षेत्र के लिए बनी किसी साधारण निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये 
जाने का जिक्र किया गया है और दूसरे अंश में केवल धर्म आदि के आधार 
पर किसी विशेष निर्वाचन नामावलि में सम्मिलित किये जाने के दावे का जिक्र 
किया गया है। मेरे संशोधन से यह होता है कि दोनों ही बातें-अर्थात्‌ किसी साधारण 
निर्वाचक् नामावलि में सम्मिलित किये जाने की अपात्रता तथा सम्मिलित किये जाने 
के दावे की अमान्यता--और सरल भाषा में यहां लिपिबद्ध हो जाती हैं। दूसरी बात 
यह है कि विशेष निर्वाचक-नामावलि का निर्देश इसी संशोधन में आया है और 
वह अनुच्छेद में पहले नहीं रखा गया था। इस बात को देखते हुए मैंने अपने 
संशोधन नं. 399 की सूचना भेजी है और आप की अनुमति से मैं इसे भी पेश 
किये देता हूं। यह यों है 


“कि अनुच्छेद 325 में “८४5०' (जाति) शब्द के आगे “८४55” (वर्ग) शब्द 
जोड़ दिया जाये।” 


इस शब्द को यहां रखने की जरूरत है क्‍योंकि अनुच्छेद में विशेष निर्वाचक-नामावलि 
का उल्लेख किया गया है। इस विशेष नामावलि में भिन्न धर्मों, प्रजातियों, और जातियों 
के लोगों के नाम सम्मिलित किये जा सकते हैं। ओर इस में भिन्न भिन्न वर्गों के 
लोगों के नाम भी सम्मिलित किये जा सकते हैं आज हमारे समाज में अनेक वर्ग 
हैं। प्रयास तो हम इसी बात का कर रहे हैं कि हमारे समाज में वर्ग भेद न 
रह जाये और सारा समाज एक सुसम्पन्न समाज बन जाये। किन्तु जब तक यहां 
वर्ग हैं हमें उन के अस्तित्व को स्वीकार करना ही होगा। और तदनुसार इन का 
भी उल्लेख देना ही होगा। उदाहरण के लिए हमारे यहां जमींदारी वर्ग है और इसी 
तरह अन्य भी कई वर्ग हैं। खुशी की बात है कि जमींदारी वर्ग का अस्तित्व 
बड़ी तेजी से मिटता जा रहा हे। इसलिये जब हम, विशेष निर्वाचक-नामावलि का 
निर्देश करते हैं तो हमें निर्वाचन के लिये व्यापक उपबन्ध रखना होगा और वर्गों 
का भी उल्लेख करना होगा ताकि कहीं किसी तरह की खामी न रह जाये। में 
सभा से साग्रह निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे। 


(पं. ठाकुर दास भार्गव ने अपना संशोधन नं. 398 नहीं पेश किया।) 

“अध्यक्ष: अब श्री कामत अनुच्छेद 330 पर अपना संशोधन नं. 400 पेश 
कर सकते हें। 

श्री एच.वी. कामत: संशोधन नं. 400 तो केवल शाब्दिक मात्र है। उसे मैं 
मसौदा समिति पर छोड़ता हूं। 

*अध्यक्ष: दूसरा संशोधन नं. 40। भी श्री कामत का है और वह अनुच्छेद 
344 पर है। 

*थ्री एच.वी. कामतः मैं यह संशोधन पेश करता हूं: 

“कि अनुच्छेद 344 के खंड (3) फल्$इणा$ छलणाशांाडह 00 ॥णा-मांत 

8.०9ता2 ४०४७ (अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों के) शब्दों की जगह ॥0णा- 

प्रागत 5ए9०ताए 5००४ंणा$ एण ॥6 ए०0ए४7०7' (अहिन्दी भाषी लोगों के) शब्द 

रखे जायें।” 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


सदस्यगण देखेंगे कि इस अनुच्छेद 344 में राजभाषा के लिए संसद के आयोग 
और समिति का उपबंध किया गया है जिसे राष्ट्रपति संविधान के प्रारम्भ से पांच 
वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर गठित 
करेगा। इस आयोग का कर्तव्य होगा कि संघ में तथा राज्यों में राजभाषा की प्रगति 
से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्न बातों के बारे में वह अपना प्रतिवेदन पेश करे। 
इस अनुच्छेद के खंड (3) को विचार विमर्श की अवस्था में सभा ने जिस रूप 
में स्वीकार किया था उस में यह कहा गया था; 


“गा वाग॑ताए 0 7/02ए0॥रालाव्राणा$ प्रावक (875९ (2), ॥6 (ण्गग550॥ 
ह9 49ए९ (76 ॥62974 00 ॥6 वर, वपरॉपानं क्रावं इटंशापरीरट ३4एक०९- 
गला ण गाव भाव 6 [ंप्रश एैक्मा॥5 क्राव ॥6 वाशि€55$ णी 6 ॥णा-प्रावी 
59९9पा९ ॥०९35 व 76944 00 छुप)0 इछएं०९5.7 


[खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग, भारत की औद्योगिक, 
सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक-सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषी 
क्षेत्रों के न्याय पूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।] 


अब जो संशोधन मसौदा समिति ने रखा है उस के अनुसार यहां “अहिन्दी 
भाषी क्षेत्रों के” की जगह “अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों के” शब्द आ जायेंगे। 
किन्तु एक नया अनुच्छेद 347 अब मसौदा समिति ने रख लिया है, और इस 
में किसी राज्य के जन समुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा 
के सम्बन्ध में, विशेष उपबन्ध का निर्देश है। अनुच्छेद 344 के खंड (3) का 
सम्बन्ध है अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों के हितों से जहां तक कि लोक सेवाओं 
का सम्बन्ध है। यह बता देना तो आसान है कि कौन क्षेत्र हिन्दी-भाषी हैं और 
कौन अहिन्दी भाषी हैं। उदाहरण के लिए बिहार, संयुक्त प्रान्‍्त और दिल्ली को, 
सभी हिन्दी भाषी प्रान्त जानते हैं। इसी तरह मध्य प्रान्त का उत्तरी इलाका या 
महाकोशल का प्रदेश हिन्दी भाषी क्षेत्र है। इस अनुच्छेद को अगर हम इसी रूप 
में रहने देते हैं अर्थात्‌ जहां केवल इन क्षेत्रों के लोगों का उल्लेख करते हैं तो 
मेरा ख्याल यह है कि उस से अहिन्दी भाषी वर्गों को पर्याप्त परिणाम नहीं मिल 
पायेगा। क्‍योंकि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हिन्दी न बोलते 
हों, जिन की भाषा हिन्दी न हो, और भाषा की दृष्टि से वह वहां अल्प संख्यक 
हों। सारे देश में ही, हर प्रान्त में, भाषा की दृष्टि से अल्प संख्यक वर्ग है। और 
सभा को मालूम ही है कि भाषावार प्रान्तों की रचना के विरुद्ध यही दलील पेश 
की जाती है। भाषावार प्रान्तों की रचना की मांग के विरुद्ध यही कहा जाता है 
कि भाषावार प्रान्त बन जाने पर भी हर प्रान्त में भाषा के आधार पर एक न 
एक अल्प संख्यक वर्ग रहेगा ही। इस लिये मेरा कहना यह है कि यहां यह कहना 
पर्याप्त न होगा कि इस अनुच्छेद के द्वारा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों के हित 
सुरक्षित रहेंगे। वस्तुतः इस अनुच्छेद को रखने का उद्देश्य है समस्त देश के अहिन्दी 
भाषी वर्गों के हितों को सुरक्षित रखना चाहे वह कहीं भी बसे हों। आज दिल्‍ली 
में ही बहुत से मद्रासी रहते हैं और इनमें से कुछ लोगों ने अपनी यह आशंका 
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व्यक्त की है कि पांच साल के अन्दर या इस से भी शीघ्र यदि हिन्दी राज भाषा 
स्वीकार कर ली जाती है, तो जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है उन के हितों पर 
बड़ा आघात पहुंचेगा। वह रहते दिल्ली में जरूर हैं जो हिन्दी भाषी क्षेत्र हे पर 
वह हैं अहिन्दी भाषी वर्ग के आदमी। यह परिवर्तन मैं यहां जरूर रख देना चाहता 
हूं। इसलिये मेश कहना यह हे कि अगर हमें अपने मन्तव्य को यहां रखना हे 
तो हमें यहां यह साफ बता देना चाहिये कि हमें इस अनुच्छेद के द्वारा अहिन्दी 
भाषी वर्गों के हितों को सुरक्षित रखना है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन 
नं. 40। यहां पेश करता हूं और सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इसे स्वीकार 
करे। 


*भ्री महावीर त्यागी: (संयुक्त प्रान्त : जनरल): इस मसले पर सभा का अधिक 
समय मैं नहीं लेना चाहता हूं पर सभा को यह जरूर याद दिला देना चाहता हूं 
कि भाषा विषयक प्रश्न यहां, गहन विवादास्पद प्रश्नों में एक रहा है और जब 
जब इस पर यहां बहस हुई है बड़ी लम्बी बहस चल पड़ी है और बडे बडे 
विवाद उठ खड़े हुए हैं ओर बहुत समय देने के बाद कहीं हम इस पर एक 
समझौते पर पहुंच पाये हैं और सर्व सम्मति से इन अनुच्छेदों को स्वीकार किया 
है। मेरी राय में श्रीमान अब अगर इस अनुच्छेद में से जिसे कि सभा सर्व-सम्पति 
से स्वीकार कर चुकी हे एक भी शब्द जोड़ा जाता है या निकाला जाता है तो 
यह बड़ी ही आपत्तिजजक बात होगी। अगर मसौदा समिति को कोई आनुषंगिक 
परिवर्तन करना हो तो यह बात मेरी समझ में आ सकती है, किन्तु यहां सर्वथा 
एक नया विचार रखना और सर्व सम्मति से स्वीकृत अनुच्छेद के अर्थ में परिवर्तन 
करना एक ऐसी बात है जिसके लिये आप से मैं यह जरूर आग्रह करूंगा कि 
इसे अनियमित करार दीजिये। मसौदा समिति ने जो संशोधन रखा है वह सभा के 
पूर्व स्वीकृत सर्व सम्मति निर्णय से संगत नहीं है। पहले यह बातें अनुच्छेद 30 
(ड) में रखी गई थी। अनुच्छेद 30 (ड) के अनुसार राष्ट्रपति को यह निदेश 
देने का अधिकार था कि राज्य के किसी भाग में किसी...... 


“अध्यक्ष: त्यागी जी, जहां तक कि अनुच्छेद 30। (छः) का सम्बन्ध हे, एक 
संशोधन इस बात के लिये आया है कि उस का मूल पाठ ज्यों का त्यों यहां 
रखा जाये। 


*भ्री महावीर त्यागी: मसौदा समिति की ओर से आया है? 
“अध्यक्ष: हां। 


*शथ्री महावीर त्यागी: फिर मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इस के 
लिये मैं मसौदा समिति को धन्यवाद देता हूं। यह बड़ा ही अच्छा हुआ श्रीमान। 


(संशोधन नं. 402, 403, 404, 405 पेश नहीं किये गये।) 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 365। संशोधन नं. 408 जो पंडित ठाकुर दास भार्गव के 
नाम से है। 
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*पंडित हृदयनाथ कुंजरू: (संयुक्त प्रान्त: जनरल) एक ओचित्य प्रश्न है 
श्रीमान। संविधान के आवृत्त मसौदे के साथ जो प्रतिवेदन मसौदा समिति ने दिया 
है वह उसमें उसने कतिपय बातों के आधार पर अनुच्छेद 365 को उचित बताया 
है। उसमें यह कहा गया है, कि संविधान के कतिपय अनुच्छेदों को अगर मिला 
कर पढ़ा जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि अनुच्छेद 365 को जिस रूप में भाषा- 
बद्ध किया गया है वह उचित है। कतिपय अनुच्छेदों से उन का मतलब है अनुच्छेद 
256, 257, 353, 369 और 37] से। पहले मैं अनुच्छेद 256 और 257 के 
उपबंधों की ही लेता हूं। 

8 एल. कृष्णस्वामी (मद्रास : जनरल): आखिर आप का ओचित्य प्रश्न 
क्या हे? 

*पंडित हृदयनाथ कुंजरु: मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि इन अनुच्छेदों में 
कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जो इतनी व्यापक हो जैसा कि अनुच्छेद 
365 का उपबंध व्यापक है। जैसा कि सदस्यगण खुद देखेंगे, अनुच्छेद 365 के 
द्वारा राष्ट्रति को यह अधिकार मिलता है कि अगर किसी राज्य की सरकार केन्द्रीय 
कार्य पालिका के निदेश पर, जो संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के प्रयोग में वह 
उसे देता है अमल नहीं करती हैं, तो वह इस आशय की घोषणा कर सकता 
है कि परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि जिसमें उस राज्य का शासन संविधान 
के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। यह एक नीति संबंधी प्रश्न 
है। मसौदा समिति उसे ऐसा मान कर चल रही है मानो यह तथ्य सम्बन्धी प्रश्न 
हो। किन्तु अनुच्छेद 256 और 257 को देखने से ज्ञात हो जायेगा कि केन्द्रीय 
कार्यपालिका को यह शक्ति जरूर प्राप्त है कि कई मामलों में प्रान्तीय कार्यपालिका 
को वह निदेश भेज सकती है पर अगर प्रान्तीय कार्य-पालिका उस निदेश के पालन 
में असफल रहती है तो उस से यह नहीं माना जायेगा कि राज्य का शासन संविधान 
के उपबन्धों के अनुसार चल नहीं सकता है। संविधान के मसौदे के विभिन्‍न उपबंधों 
पर जब यहां विचार किया गया था उस समय इन सभी प्रश्नों पर पूरी तरह 
सोच-विचार किया गया था। अनुच्छेद 353, 360 और 37 उन शक्तियों के सम्बन्ध 
में हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रपति या संसद्‌ कतिपय आपात की दशाओं में कर सकते 
हैं। इसलिये इन अनुच्छेदों का इस प्रश्न से कोई सरोकार नहीं है जो मैंने यहां 
उठाया है। हमारा प्रयोजन है मुख्यतः अनुच्छेद 256 और 257 से और हमें देखना 
यह है कि क्‍या इन दोनों अनुच्छेदों का दायरा वही है जो 365 का है? क्‍या 
इन दोनों अनुच्छेदों में कोई ऐसी बात है जिस से राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलता 
हो कि अगर राज्य की कार्यपालिका केन्द्रीय अनुदेशों पर अमल करने में असफल 
होती है तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य का शासन संविधान के 
उपबन्धों के अनुसार नहीं चल सकता हे? केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासनों के बीच 
समय समय पर मतभेद हो सकता है और केन्द्रीय शासन को इसका कानूनन हक 
होगा कि वह प्रान्तीय शासन को यह अनुदेश दे कि वह अमुक तरह से चले। 
उस हालत में प्रान्तीय शासन का यह कर्तव्य होगा कि वह उन अनुदेशों पर अमल 
करें। पर यह कहना कि अगर प्रान्तीय शासन अनुदेशों पर पूर्णया अमल करने 
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में असफल रहता है या केन्द्रीय शासन यह अनुभव करता है कि उसके अनुदेशों 
पर पूर्णत: अमल नहीं किया गया है तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि 
राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चल सकता है और उस 
हालत में शासन की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है और जैसा ठीक 
समझे व्यवस्था कर सकता हैं, मेरी समझ से तो सीमा से आगे बढ़ना होगा। कुछ 
माननीय सदस्यों का यह मत हो सकता है कि यह परिवर्तन यहां होना चाहिये 
पर ऐसे परिवर्तन का समय अब निकल चुका है। उस सभा के नियम नं. 38-ख 
द्वारा मसौदा समिति को यह अधिकार प्राप्त है....... 


*भ्री ब्रजेशवर प्रसाद (बिहार : जनरल): माननीय सदस्य अपना ओचित्य प्रश्न 
उपस्थित कर रहे हैं या वक्‍तृता दे रहे हें? 


“अध्यक्ष; वह अपने ओऔचित्य प्रश्न पर ही बोल रहे हैं। उन का औचित्य 
प्रश्न मेरी समझ में आ गया हे। 


“पंडित हृदयनाथ कुंजरू: मैं यह कह रहा था कि नियम 38-ख द्वारा उसे 
यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे परिवर्तन कर सकती है जो पूरक या आनुषंगिक 
अथवा आवश्यक हों। हमें विचार इस बात पर करना होगा कि 'आवश्यक' का 
यहां मतलब क्‍या हे। क्या उस का मतलब यह है कि अगर मसौदा समिति यह 
अनुभव करती हो कि सभा ने नीति सम्बन्धी किसी प्रश्न पर गलत निर्णय दिया 
है तो वह सभा के निर्णय की जगह अपना निर्णय रख सकती है, या इस का 
यह मतलब हे कि मसौदा समिति ऐसे परिवर्तन कर सकती है जेसे कि सभा के 
किन्हीं पूर्व निर्णयों में निहित तो हैं पर उन के लिये उपबंध नहीं किया गया हे? 
मेरा अपना ख्याल यह है कि श्रीमान, कि जहां तक प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध है 
अनुच्छेद 365 के इस मसौदे का हम तभी अनुमोदन कर सकते हैं जब हम यह 
मान लें कि मसोदा समिति सभा के निर्णय को उलट सकती है और उस की 
जगह अपना निर्णय रख सकती है। हमें इस समय इस बात से कोई मतलब नहीं 
है कि आया नीति सम्बन्धी प्रश्न के नाते यह उचित होगा या नहीं कि केन्द्रीय 
कार्यपालिका को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त रहें जो संविधान द्वारा उसे नहीं दी गई 
हैं। हमें इस समय केवल यही देखना है कि इस प्रश्न पर सभा ने पहले जो 
निर्णय किया है उस पर समुचित रूप से अमल किया जाये। 


*अध्यक्ष: जहां तक मैं समझता हूं पंडित कुंजरू, आप ने जो ओऔचित्य प्रश्न 
उठाया है वह यह है कि प्रस्तुत अनुच्छेद जिस रूप में यहां उपस्थित किया गया 
है, उस से सभा के पूर्व निर्णय का अतिक्रमण होता है और सभा के किसी पूर्व 
निर्णण के आधार पर इस में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता हे। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः (बम्बई : जनरल): इस ओचित्य प्रश्न पर 
एक मात्र प्रश्न यही उठ सकता है कि हक च्छेद 365 में जो परिवर्तन प्रस्तावित 
किये गये हैं वह आनुषंगिक हैं या नहीं। समिति की राय में यह बिल्कुल 
स्पष्ट है कि प्रस्तावित परिवर्त न केवल आवश्यक हैं बल्कि आनुषंगिक हैं क्‍यों 
कि जब आप संघ-शासन को यह अधिकार देते हैं कि वह राज्यों की सरकारों 
को यह निदेश दे सकता है कि अमुक अमुक मामलों में वह इस-इस तरह काम 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


करें तो उस हाल में उसे यह अधिकार भी आप को देना होगा कि अगर राज्य 
की सरकार उस के निदेशों पर अमल नहीं करती है तो वह उस के विरुद्ध कार्यवाही 
कर सकता हे। अगर उसे यह अधिकार नहीं दिया जाता है तो उसे निदेश देने 
का अधिकार देना सर्वथा निरर्थक है। अधिकार को कार्यान्वित करने के लिये उपचार 
की भी व्यवस्था होनी चाहिये। अन्यथा अधिकार कोरा कागजी अधिकार रह जायेगा, 
वह सर्वथा निरर्थक और सार शून्य अधिकार रहेगा। यही कारण है जो मसौदा समिति 
ने ऐसे अनुच्छेद को रखना आवश्यक समझा है। 


अब मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं जिन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि 
वस्तुतः मसौदा समिति ने उन उपबन्धों का यहां अतिक्रमण नहीं किया है जिन्हें 
संविधान सभा ने गत सत्र में स्वीकार किया था। माननीय मित्र पंडित कुंजरू से 
मैं कहूंगा कि वह कृपया अनुच्छेद 280-क के खण्ड (5) को और अनुच्छेद 
306-ख को देखें। जो उपबंध अनुच्छेद 280-क (5) में और अनुच्छेद 306-ख 
के मुख्य भाग के अन्तिम अंश में रखे गये हैं वही इस अनुच्छेद 365 में अब 
रखे गये हैं। इस लिये यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 365 नया अनुच्छेद 
है जिसे मसौदा समिति ने अपनी ओर से जोड़ दिया है। माननीय मित्र अगर... 


*पंडित हृदयनाथ कुंजरू: यदि अनुमति हो श्रीमान, तो माननीय मित्र की बात 
में दखल दूं? अनुच्छेद 306-ख है उन शक्तियों के बारे में जो केन्द्रीय कार्यपालिका 
को प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्यों पर प्राप्त हैं। किन्तु माननीय मित्र केन्द्रीय 
कार्यपालिका की इस शक्ति को अब सभी राज्यों पर लागू कर रहे हें। 


“गाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: माननीय मित्र यदि मुझे अपनी बात पूरी 
करने दें तो मैं अनुच्छेद 280-क को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। वर्तमान अनुच्छेद 
280-क को नहीं बल्कि पूरा अनुच्छेद 280-क को मैं पढ़ देना चाहता हूं जिसे 
सभा ने द्वितीय पठन के समय स्वीकार किया था। इस में वित्तीय उपबंध रखे 
गये हैं। इस के खंड (3) में यह कहा गया है कि “इस अनुच्छेद के खंड 
(3) के अधीन दिये गये निदेशों में से किसी के पालन में यदि कोई असफलता 
हुई तो यह समझा जायगा कि राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार 
नहीं चलाया जा सकता हे।” इसलिये, अनुच्छेद 365 में, अनुच्छेद 280-क के 
खण्ड (3) के उपबंध को ही रखा जा रहा है। माननीय मित्र अगर अनुच्छेद 306-ख 


*पंडित हृदयनाथ कुंजरू: माननीय मित्र की अनुमति हो तो मैं फिर दखल 
दू? 
“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मेरी समझ से अच्छा यह होगा कि मेरी 


बात खतम होने पर माननीय मित्र बोलें। यदि वह अनुच्छेद 306-ख को देखें जिस 
में केन्द्रीय कार्यपालिका को उसी तरह के निदेश देने की शक्ति दी गई। भाग-3 
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के राज्यों के लिए जो अब प्रथम अनुसूची के भाग ख में रखे गये हैं तो वह 
देखेंगे कि उस के अन्तिम अंश में यह कहा गया है:-- 


“ऐसे निदेशों के पालन में कोई असफलता हुई तो यह समझा जायेगा कि राज्य 
का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।” 


इस लिये मेरा कहना यह है कि अनुच्छेद 365 में कोई नई बात नहीं रखी 
गई है। यहां किया केवल यह गया है कि विभिन्‍न अनुच्छेदों में निदेश देने के 
बारे में जो उपबन्ध रखे गये हैं उन सब को संग्रहीत कर के यहां एक जगह 
रख दिया गया है और यह कहा गया है कि केन्द्रीय कार्यपालिका को निदेश देने 
की जो शक्ति दी गई है उस के पालन में अगर राज्य की सरकार असफल रहती 
है तो राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार होगा कि वह यह समझ ले कि स्थिति 
ऐसी उत्पन्न हो गई जिस में इस संविधान के उपबंधों का पालन करने में राज्य 
की सरकार असफल हे। केवल दो अनुच्छेदों में ही अर्थात्‌ अनुच्छेद 256 और 
257 में इस अधिकार का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। इनमें केवल इतना 
ही कहा गया है कि केन्द्र को निदेश देने का अधिकार होगा। इस लिये, अनुच्छेद 
280-क (5) और 306-ख में रखे गये सिद्धान्त का विस्तार अगर इस अनुच्छेद 
365 में किया भी गया है तो केवल उन्हीं अनुच्छेदों के सम्बन्ध में किया गया 
है जिनसे यह बात निश्चयात्मक रूप से नहीं कही गई थी। मेरा कहना यह हे 
कि जब संविधान में ही यह कहा गया है कि, कतिपय अनुच्छेदों के सम्बन्ध में 
जिन में कि निदेश देने का अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति को इस का हक 
होगा या उस के लिए यह वेद्य होगा, कि वह यह समझे कि सविधान के उपबनधों 
के अनुसार राज्य का शासन चलाने में वहां की सरकार असफल रही है तो, उस 
हालत में यह बात भला कैसे औचित्य संगत हो सकती है। अन्य कई अनुच्छेद 
जिन में भी निदेश देने का अधिकार दिया गया है, वह अनुच्छेद 365 की परिधि 
में न रखे जायेंगे। अनुच्छेद 365 को रखने का उद्देश्य यह है कि यह व्यवस्था 
पूर्ण हो जाये और उन स्पष्ट उपबंधों को और विस्तृत कर दिया जाये जो अनुच्छेद 
280-क और 306-ख में रखे गये हैं जिन्हें सभा स्वीकार कर चुकी है। इसलिये 
मेरा कहना यह है कि यहां हम कोई नई बात नहीं रख रहे हैं। कई अनुच्छेदों 
में, जो कि अनुच्छेद 280-ख तथा 306 (ख) के समकक्ष हैं, भूल से एक बात 
का उल्लेख नहीं हो पाया है और इस अनुच्छेद 365 से यही होता है कि वह 
भूल सुधर जाती हे। 

*पंडित हृदयनाथ कुंजरू: मैं यह बताना चाहूंगा कि माननीय मित्र ने इस 
सम्बन्ध में जो संविधान सभा द्वारा यथा संशोधित अनुच्छेद 280-क और 306(ख) 
का हवाला दिया है वह यहां अप्रासंगिक है। अनुच्छेद 280-क है केवल वित्तविषयक 
आपात की दशाओं के बारे में। इस अनुच्छेद के अधीन जो शक्ति राष्ट्रपति को 
दी गई है उस का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कि राष्ट्रपति यह 
घोषणा कर दे कि भारत की या उस के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख 
संकट में पड़ गई है। इसलिये इस अनुच्छेद की परिधि बड़ी सीमित है। संविधान 
में एक और अनुच्छेद है जिस के अधीन राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता 
है। किन्तु ऐसी उद्घोषणा तभी की जा सकती है जब कि भारत पर युद्ध का 
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[पंडित हृदयनाथ कुंजरू] 


संकट हो या आभ्यन्तरिक अशान्ति का संकट हो। किन्तु कतिपय आपात की 
अवस्थाओं के लिये केन्द्रीय कार्यपालिका को जो शक्ति दी गई है उस के प्रयोग 
का अधिकार उसे इन अनुच्छेदों के आधार पर हर अवस्थाओं में देना कभी उचित 
नहीं माना जा सकता है। अनुच्छेद 306-ख का उपबंध निश्चित रूप से उन्हीं राज्यों 
तक सीमित है जो प्रथम अनुसूची के भाग ख में है। प्रथम अनुसूची के 
भाग-क के राज्यों के सम्बन्ध में ऐसा उपबंध संविधान में पहले नहीं रखा गया 
था। डॉ. अम्बेडकर ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि अनुच्छेद 306-ख और 
280-क के उपबन्धों का दायरा उन्होंने विस्तृत कर दिया है। उन्होंने इन अनुच्छेदों 
के उपबन्धों को व्यापक बना दिया है और उन राज्यों के बारे में भी इन को 
लागू कर दिया है जो प्रथम अनुसूची के भाग क में दिये गये हैं। मैं यह कहूंगा 
श्रीमानू कि डॉ. अम्बेडकर ने अपने पक्ष समर्थन के लिये जो इन अनुच्छेदों 
का--280-क और 306-ख का हवाला दिया है वह ठीक नहीं है। प्रथम अनुसूची 
के भाग ख के राज्यों के सम्बन्ध में सभा ने जो भी उपबन्ध रखे हों किन्तु उसका 
यह मतलब नहीं हो सकता है कि उन उपबंधों को प्रथम अनुसूची के भाग-क 
के राज्यों पर जरूर लागू किया जाये। इसलिये मेरा यह कहना है कि अनुच्छेद 
365 में जो कुछ कहा गया है वह संविधान-सभा के पूर्व स्वीकृत निर्णय से परे 
की चीज हे। प्रथम अनुसूची के भाग-क के तथा भाग-ख के राज्यों में हमें कुछ 
न कुछ अन्तर रखना ही होगा। केवल इस आधार पर कि मसौदा समिति ऐसा 
नहीं चाहती है, हम उस अन्तर को हटा नहीं सकते हें। 


*पंडित बालकृष्ण शर्मा: (संयुक्त प्रान्‍्त : जनरल): यदि अनुमति हो तो मैं 
चन्द बातें कहूं? 

“अध्यक्ष: औचित्य प्रश्न पर? 

“पंडित बालकृष्ण शर्मा: हां, श्रीमान। 

“अध्यक्ष; उस का जवाब तो डॉ. अम्बेडकर दे चुके हैं। 


*गाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: में आप का ध्यान इस बात की ओर 
आकृष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान भारत-शासन-अधिनियम में भी इस आशय का 
एक उपबन्ध धारा 26 में रखा गया है और उस के द्वारण........... 


*पंडित ठाकुर दास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल): मैं यह प्रस्ताव रखता 
हूं श्रीमानः 


“कि अनुच्छेद 365 हटा दिया जाये।” 


इस प्रस्ताव को रखने में वस्तुतः मेरा यही ख्याल है कि इस उपबंध को रख 
कर और आखिरी समय में रख कर मसौदा समिति अपने क्षेत्राधिकार की परिधि 
से बहुत आगे निकल गई है। यह उपबंध संविधान के महत्वपूर्ण उपबंधों में से 
एक है। चूंकि आप ओऔचित्य प्रश्न पर अपना निर्णय दे चुके हैं श्रीमान, इस लिये 
मैं उस के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपनी बात केवल इसी प्रश्न तक सीमित 
रखूंगा कि आया इन हालतों में इस अनुच्छेद को संविधान में हमें रखना चाहिये 
या नहीं। जेसा कि आपने कहा है श्रीमान, अनुच्छेद 256 और 257 तथा अनुच्छेद 
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280-क और 306-ख में जहां तक कि प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध है बड़ी अनुरूपता 
है। अनुच्छेद 280-क में हमने अवश्य ही यह उपबंध स्वीकार किया है कि अगर 
ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वित्तीय मामलों में भारत सरकार के निदेशों का 
पालन नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय कार्यपालिका यह मान सकती है कि संविधान 
के उपबंधों के अनुसार शासन चलाने में प्रान्तीय सरकार असफल हे। यदि आप 
अनुच्छेद 356 को देखें तो आप को मालूम होगा कि उस में जो मूलभूत उपबंध 
रखा गया है वह यह हैः 
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[यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राज्यप्रमुख से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा 
राष्ट्रति को समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस में उस 
राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता 
है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा ........ ] 


जिस स्थिति में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है उस का वर्णन 
उन शब्दों में यहां किया गया हैः “यदि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिस में राज्य 
का शासन, इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।” 


अगर अनुच्छेद 256 या 257 अथवा 280-क या 306-ख के अधीन दिये 
गये किसी निदेश के न पालन करने से ऐसी स्थिति पैदा होती हे तो उस हालत 
में राष्ट्रति को आपात की उद्घोषणा करने का या आदेश देने का पूर्ण अधिकार 
प्राप्त है चाहे राज्यपाल से उसे प्रतिवेदन भी न मिला हो। यह एक तथ्य सम्बन्धी 
प्रश्न है। ऐसी स्थिति के उत्पन्न होने पर ही राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर 
सकता है। पर वास्तविकता यह होने पर भी, कि ऐसी स्थिति नहीं है अनुच्छेद 
280-क और 306-ख के अधीन जिन में अब यह उपबंध नहीं रखा गया हे, 
एक काल्पनिक स्थिति को वास्तविक बताया जा सकता है। अब अनुच्छेद 365 
को रख कर हम उसी पर तुले हैं कि इस के अधीन दिखावटी स्थिति भी असली 
बताई जाये और इस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति यह कह सकता है कि राज्य 
का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता हे भले ही 
तथ्य यह न हो। किसी विशेष निदेश को न मानने पर चाहे वह निदेश कितना 
भी महत्वशून्य क्‍यों न हो अनुच्छेद 365 के अधीन यह कहा जा सकता है कि 
ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस में राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार 
नहीं चलाया जा सकता है। अत: सवाल अब यह उठता है कि क्‍या भारत सरकार 
को यह शक्ति देना उचित है कि चाहे उस का निदेश कितना भी महत्वशून्य क्‍यों 
न हो, स्थिति चाहे कितनी भी निर्दोष क्‍यों न हो, उस को यह मानने का अधिकार 
है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें अनुच्छेद 365 का उपबंध लागू होगा? 
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मेरी समझ से तो वस्तुतः इस को ले कर असली सवाल जो हमारे सामने आता 
है वह यह है कि अगर किसी निदेश के पालन में प्रान्‍्त गलती करता है तो 
उस के लिये क्‍या प्रान्तीय सरकार पर हमें इतना प्रबल दण्ड लगाना चाहिये? हो 
सकता है कि जहां तक संविधान के अनुसार शासन के चलाने का सम्बन्ध हे 
या एक सुव्यवस्थित शासन का सम्बन्ध है, वह खूब शान्तिपूर्वक सुव्यवस्थित रूप 
से चलता हो पर एक तुच्छ निदेश के पालने में त्रुटि हो गई हो। 


हमें अनुच्छेद 256 और 257 के प्रभाव को भी सोचना होगा। मेरी विनम्र राय 
में अनुच्छेद 256 में ऐसी भाषा रखी गई है कि हम यह नहीं कह सकते हैं 
कि अमुक कर्तव्य के त्याग पर ही यह भयानक उपबंध लागू हो सकता है। अनुच्छेद 
256 में यह कहा हैः 
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(प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का, इस प्रकार प्रयोग होगा, कि जिस 
से संसद द्वारा निर्मित विधियों का, तथा किन्हीं वर्तमान विधियों का, जो उस 
राज्य में लागू हैं, पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का 
विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगी जो कि भारत सरकार 
को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दे।) 


अनुच्छेद 257 के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है क्‍योंकि यही शब्द यहां भी 
प्रयुक्त हुए हैं। यहां जो शब्द रखे गये हैं वह बहुत ही विस्तृत और अस्पष्ट हें। 
मैं इस बात की तो कल्पना नहीं कर सकता हूं कि हमारे वर्तमान नेता कभी ऐसे 
मनमाने और व्यापक अधिकारों का प्रयोग करेंगे। पर मैं चाहता यह हूं कि कोई 
भी शासन इन अधिकारों का प्रयोग मनमाने तौर पर न करने पाये। मैं यह जानता 
हूं कि आज भारत शासन में जो लोग मंत्रिपद पर आसीन हैं वे ऐसे व्यक्ति हैं 
जिन पर जनता को पूर्ण विश्वास है और वह लोग कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग 
न करेंगे। पर हमें ख्याल रखना होगा आगामी सभी शासनों का। हमें इस बात का 
ख्याल रखना होगा कि आगे जो सरकारें यहां बनेंगी उन में अगर ऐसे आदमी आते 
हैं जिन पर जनता का पूरा विश्वास नहीं है तो उन उपबंधों का दुरुपयोग न कर 
सकें। वस्तुतः मुख्य प्रश्न हमारे सामने यही है। मेरा विनम्र कथन यह है कि कोई 
भी भारत सरकार जिस में बीस मंत्री होंगे और जिस को विभिन्‍न और विस्तृत 
विषयों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा, वह किसी प्रान्तीय सरकार को फैक्टरी अधिनियम 
या बाल विवाह अधिनियम या पुनर्वास अधिनियम के अधीन या अन्य किसी बात 
के बारे में तरह तरह के निदेश दे सकती है और अगर प्रान्तीय सरकार ने उन 
में से किसी का पालन नहीं किया, चाहे उस का ऐसा करना वैध और समुचित 
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ही क्‍यों न हो, पर केन्द्रीय शासन इस से लाभ उठाकर यह घोषणा करा सकता 
है कि वहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस में राज्य का शासन संविधान के 
अनुसार नहीं चलाया जा सकता है भले ही यह वास्तविकता न हो। 


“अध्यक्ष: किन्तु, पंडित भार्गव! क्‍या आप का यह तर्क ऐसा तर्क नहीं हे 
जो दोनों और लागू हो सकता हो? मान लीजिये कि कोई प्रान्तीय सरकार संविधान 
के किसी महत्वपूर्ण उपबंध के या किसी विधि के पालन के संबंध में मनमानी 
करती है और भारत सरकार इसे यह निदेश देती है कि वह संविधान के उपबंधों 
के अनुसार वहां का शासन चलाये। अब प्रान्तीय सरकार अगर उस निदेश का 
पालन करने से मुकरती है तो भारत सरकार कैसे अपने आदेशों पर उस से अमल 
करा सकती है? 


*पंडित ठाकुर दास भार्गवः इस पर मैं अभी प्रकाश डालता हूं। श्रीमान। 


मैं उन में से हूं जो चाहते हैं कि केन्द्र सर्वथा शक्ति सम्पन्न रहे और वह 
इतना शक्तिशाली रहे कि प्रत्येक प्रान्तीय सरकार को वह नियंत्रण में रख सके। 
मैं यह भी समझ रहा हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं कि भारत सरकार 
के किसी बहुत महत्वपूर्ण निदेश का पालन न किया जाये। इसलिए, मेरा कहना 
यह है कि जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी इस के समाधान के लिए अनुच्छेद 
356 हमारे पास मौजूद है। इस अनुच्छेद की इबारत ऐसी है कि इस से सभी 
स्थितियों का निराकरण किया जा सकता है। यहां बात यह नहीं है कि शासन चलाया 
नहीं जा सकता है। बात केवल यह है कि अगर राष्ट्रपति को समाधान हो जाये 
कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस में ऐसी कार्यवाही करना जरूरी है तो वह 
यह घोषणा कर सकता है ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस में राज्य का शासन 
संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। मेरा विनम्र निवेदन 
यह है कि ऐसी स्थिति वस्तुतः पैदा नहीं हुई है या उस के पैदा होने की आशंका 
भर है पर उस हालत में भी यह कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो 
गई है। इस प्रश्न के दो पहलू हैं श्रीमान, जेसा कि आप ने बताया है। यह जरूरी 
नहीं है कि ऐसी स्थिति पैदा हो ही गई हो फिर भी राष्ट्रपति यह कह सकता 
है ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस में अनुच्छेद 256 और 356 के अधीन कार्यवाही 
करना जरूरी है। वह यह कह सकता है संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य 
का शासन नहीं चलाया जा सकता हे। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मान लीजिये स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है जिस 
में शासन संविधान के उपबधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। यह स्थिति इस 
से भिन्‍न है कि शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा 
है। मान लीजिये कि शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा 
है तो इस स्थिति का निराकरण उस अनुच्छेद के द्वारा होता हे क्या? 


*पंडित ठाकुर दास भार्गवः हां हो जाता है और खूब हो जाता है। इसमें ऐसी 
स्थिति के लिए उपबंध किया गया है जब कि शासन संविधान के उपबंधों के 
अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। यदि शासन संविधानों के उपबंधों के अनुसार नहीं 
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चलाया जा रहा है तो कोई सवाल नहीं उठता है। अनुच्छेद 352 के अधीन, जिस 
में बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशान्ति के कारण उत्पन्न होने वाले संकट के 
लिए उपबंध किया गया है इस के लिये राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। 


“अध्यक्ष: बाह्य आक्रमण या आशभ्यन्तरिक अशान्ति का यहां कोई प्रश्न नहीं 
है। प्रश्न है यह कि स्थिति ऐसी है कि शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार 
नहीं चलाया जा रहा है। क्या उस स्थिति के लिए अनुच्छेद 356 लागू हो जाता है? 


*पंडित ठाकुर दास भार्गवः मैं समझता हूं कि भारत सरकार स्थिति को हर 
क्षण देखती रहेगी और अच्छी तरह जानती रहेगी कि स्थिति क्‍या है? अगर संविधान 
के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता है तो भारत सरकार को 
इस के लिए कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है। इस अनुच्छेद में यहां तक उपबंध 
किया गया है कि संकट उत्पन्न होने की आशंका होने पर ही इस के लिए कार्रवाई 
की जा सकती है। फिर किसी उपस्थित संकट की तो चर्चा ही छोडिये। अनुच्छेद 
280-क के द्वारा, वित्तीय विषयों के बारे में आवश्यकता से अधिक अधिकार केन्द्रीय 
शासन को दिया गया है और ऐसा इसलिये किया गया है कि वित्तीय विषय बहुत 
ही आवश्यक विषय होता है। और उन के बारे में अविलम्ब कार्रवाई करने की 
जरूरत होती है। अनुच्छेद 306-ख को हमने स्वीकार किया है इसलिये कि हम 
जानते हैं कि चूंकि हमारे कई राज्य ऐसे हैं जो पूर्णतः समुन्नत नहीं हो पाये हे 
उन पर हमें कम से कम दस वर्ष तक कठोर नियंत्रण रखना जरूरी है। हो सकता 
है कि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति उतनी खराब न हो, फिर भी चूंकि वित्त 
का विषय एक आवश्यक विषय है इसलिए आवश्यकता से अधिक अधिकार हम 
ने केन्द्र को दे रखे हैं। क श्रेणी के प्रान्तों को नियंत्रण में नहीं रखा गया है। 
माननीय सरदार पटेल ने हमें यह बताया है कि अनुच्छेद 3065ख के अधीन जो 
ख श्रेणी के प्रान्तों के बारे में है, शासन को इतने व्यापक अधिकार क्‍यों नहीं 
दिये गये हैं। भाग क एवं ख के राज्यों में जो अन्तर है उसे अनुच्छेद 365 खत्म 
कर देता है। अनुच्छेद 256 के उपबंध हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे 
में तथा संसद निर्मित विधियों के बारे में जो एक तरह से परिवर्तनशील हुआ करती 
है। इस तरह से क श्रेणी के प्रान्त अब प्राय: ख श्रेणी वाले प्रान्तों के स्तर पर 
ला दिये गये हैं। और फिर दंड सम्बन्धी उपबंध की दृष्टि से, अनुच्छेद 365 के 
कारण एक मनोवैज्ञानिक कठिनाई भी पैदा हो जाती है। भारतीय दंड संहिता के 
हर अपराध के सम्बंध में अगर हम यह व्यवस्था करते हैं कि अपराधी को हर 
अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता है या बीस साल के कारावास की सजा 
दी जा सकती है अथवा एक साल की सजा दी जा सकती है या केवल जुर्माना 
अथवा चेतावनी मात्र दी जा सकती है तो इस व्यवस्था का परिणाम यह होगा कि 
लोगों को अपराध के लिय प्रोत्साहन मिलेगा और वह गम्भीरतर अपराध करने लंगेंगे। 
दंड के सम्बन्ध में श्री बेन्थम के सिद्धान्त का यही दूसरा नियम है। मुझे विश्वास हे 
कि साधारण मामलों में या महत्व की बातों के बारे में अनुच्छेद 365 का प्रयोग 
कभी नहीं किया जायेगा। मैं इस बात को भी जानता हूं कि खाद्य या पुनर्वास सम्बन्धी 
प्रश्नों के बारे में प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पूर्णतः पालन नहीं 
कर रही हैं और इस कारण देश में बड़ी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। अनुच्छेद 365 
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द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग साधारण बातों के लिए किया नहीं जायेगा जिसका 
फल यह होगा कि प्रान्तीय सरकारों में यह प्रवृत्ति पैदा हो जायेगी कि वह बड़े 
बडे मामलों में केन्द्रीय सरकार के आदेशों की उपेक्षा करने लग जायेंगी या गम्भीरतर 
अपराध करने लग जायेंगी क्‍योंकि परिणाम अर्थात्‌ दंड तो उन को छोटे बडे अपराधों 
के लिये एक ही मिलेगा। इसलिये यह आवश्यक है कि अपराध या भूल की 
गम्भीरता के अनुपात से ही उन के लिये दंड की व्यवस्था की जाये। साधारण 
भूल के लिये साधारण सजा दी जाये। और गम्भीर भूलों के लिए गम्भीर दंड दिये 
का मेरा कहना यह है कि इस उपबंध के रखने से सम्भवत: और भी कठिनाइयां 
दा होंगी। 


“पंडित बालकृष्ण शर्मा: यदि अनुमति हो तो माननीय वक्ता महोदय की बात 
में एक मिनट के लिए मैं दखल दूं। अनुच्छेद 365 में यह कहा गया है कि 
राष्ट्रति अपना यह मत व्यक्त कर सकता है कि स्थिति ऐसी पैदा हो गई हे 
जिस में संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता है। उस 
के लिए यह जरूरी नहीं है कि प्रान्तीय सरकार की हर छोटी मोटी अवज्ञा के 
लिए वह यह कहे....... 


*पंडित ठाकुर दास भार्गवः इसे मैं समझता हूं। अगर वह हर मामले में 
ही ऐसा करेगा तो फिर भारत सरकार को चलाना ही असम्भव हो जायेगा। पर 
इस अनुच्छेद का मतलब क्या है? इस का मतलब यह है कि प्रत्येक प्रान्तीय 
सरकार प्रधान मंत्री के सामने सदा कांपती रहेगी, भारत के प्रधान मंत्री की स्थिति, 
इस अनुच्छेद के कारण न केवल मुगल सम्राट की हो जायेगी बल्कि उस की 
स्थिति सिंह की हो जायेगी और सारे प्रान्त भेड़ की तरह उस के आगे थर थर 
कांपेंगे। इस अनुच्छेद के द्वारा केन्द्रीय शासन को मनमाने अधिकार प्राप्त हो जाते 
हैं। और मेरा मत यह है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने अधिकार नहीं दिये 
जाने चाहियें। फिर तो मंत्रियों या प्रान्तीय सरकारों की स्थिरता या सुरक्षा जाती रहेगी 
और वह प्रधान मंत्री की सनक या झक पर सदा बदलते रहेंगे। 


वस्तुतः व्यवहार में होगा यही कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं किया 
जायेगा और इस के प्रयोग में लाये जाने के ख्याल से प्रान्तीय सरकारों की विघटन 
की प्रवृत्ति या आदेश-अवज्ञा की प्रवृत्ति और भी बढ़ जायेगी। उस गम्भीर उपबंध 
को रखने की कोई जरूरत नहीं है और जिस उपबन्ध की हमें आवश्यकता हे 
उस की व्यवस्था अनुच्छेद 356 के द्वारा कर दी गई हे। 


“अध्यक्ष: एक तो स्थिति यह हुई कि भारत सरकार द्वारा दिये गये किसी 
आदेश की--जिस का दिया जाना संविधान के किसी न किसी उपबंध के अधीन 
सर्वधा उचित है--अवज्ञा की जाती है और दूसरी स्थिति यह हुई कि परिस्थिति 
ही ऐसी पैदा हो गई जिस में प्रान्तीय सरकार के लिए शासन का चलाना सर्वथा 
असम्भव हो जाता है। इन दोनों स्थितियों में अन्तर है। एक स्थिति ऐसी है कि 
उस में शासन का चलाना किसी भी सरकार के लिए सर्वथा असम्भव है और 
दूसरी यह है कि भारत सरकार के आदेश की अवज्ञा की जाती हे। प्रस्तुत अनुच्छेद 
इसी अन्तर पर आधूृत है। 


3536] भारतीय संविधान सभा [5 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


“पंडित ठाकुर दास भार्गवः मान लीजिये कि भारत सरकार के किसी आदेश 
का पालन प्रान्तीय सरकार ने नहीं किया। अब यदि उस की इस अवज्ञा के कारण 
ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना है जिसकी कल्पना इस अनुच्छेद में की गई 
है तो उस हालत में क्‍या यह घोषणा नहीं की जायेगी कि वहां का शासन संविधान 
के उपबंधों के हा सार नहीं चलाया जा सकता है। अगर आप इस बात को स्वयं 
सिद्ध मान लेते हैं कि इस सूरत में राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के 
अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो भारत सरकार अनुच्छेद 356 के अधीन इस 
के लिये कार्यवाही कर सकती है अगर इस अनुच्छेद का मतलब यह है कि शासन 
के न चलने की सम्भावना होने पर ही यह अनुच्छेद लागू होगा तो उस सूरत 
में तो आप की आपति सर्वथा सही है। किन्तु अगर आप का मत यह है कि 
एक परिस्थिति विशेष में, जब कि शासन अनुच्छेद 356 के उपबंधों के अनुसार 
नहीं चल रहा है तो उस सूरत में यह अनुच्छेद 356 दोनों अवस्थाओं के लिए 
लागू होता है तो फिर इस तरह के (356) अनुच्छेद रखने की, जो वस्तुतः एक 
मनमाना और तानाशाही अधिकार देने वाला अनुच्छेद है, कोई जरूरत ही नहीं हे। 


*माननीय श्री के. सनन्‍्तानमः (मद्रास: जनरल): मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमान्‌ 
कि यह संशोधन समुचित नहीं है। अनुच्छेद 360 और 37] का, जिस रूप में 
कि उन्हें हम शुरू में पास कर चुके हैं, बिना अंग भंग किये हम इस अनुच्छेद 
365 को हटा नहीं सकते हैं। उक्त अनुच्छेद के जिन खण्डों द्वारा राष्ट्रपति को 
ऐसा मानने का अधिकार दिया गया है कि परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है जिस 
में राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, 
उन को वहां से हटा कर अनुच्छेद 365 में रख दिया गया है। अब अगर इस 
अनुच्छेद को बिल्कुल ही हटा दिया जाता है तो ऐसा करना सभा के पूर्व निश्चय 
के विरुद्ध होगा अनुच्छेद को बिल्कुल ही हटा दिया जाता है तो ऐसा करना सभा 
के पूर्व निश्चय के विरुद्ध होगा अनुच्छेद 360 और 37। के खंडों को हटाया 
ही इस आधार पर गया है कि अनुच्छेद 365 को स्थान दिया जा रहा है। इसलिए 
इसका हटाना नियमित नहीं माना जा सकता है। हां उन अनुच्छेदों पर अनुच्छेद 
365 के उपबंधों को लागू होने के सम्बन्ध में अगर कोई प्रतिबन्ध रखा जाता है 
तो यह बात नियमित अवश्य मानी जा सकती है। अन्यथा, इन अनुच्छेदों को बिल्कुल 
हटा देने का अर्थ होगा मूल अनुच्छेद 360 और 37। को निरर्थक करना। 


*थ्री एच. वी. कामतः मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:-- 


“कि अनुच्छेद 365 में, 'एशाथ्ा०” (जहां) शब्द के आगे (6 श्डंतला |5 
$49#0०0 ॥47 (राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि) शब्द रखे जायें।” 


संविधान के द्वितीय पठन के समय आपात-उपबंध सम्बन्धी अध्याय में रखे गये 
इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में मैंने कुछ बातें कहीं थी और इस अध्याय में कई 
उपबंधों की कठोरता को कम करने की तथा उन की भयंकरता को घटाने की 
मैंने कोशिश की थी। इस लिये इस समय इस अनुच्छेद के गुण दोष के सम्बन्ध 
में में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि सभा आपात-उपबंध सम्बन्धी अनुच्छेदों 
को स्वीकार कर चुकी है। जब इन को हम ने स्वीकार कर लिया है तो मेरा 
ख्याल है कि इस अनुच्छेद को भी संविधान में हमें स्थान देना होगा। मेरे संशोधन 
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में केवल यह बात कही गई है कि हमें अनुच्छेद के प्रथम भाग में यह बात 
स्पष्ट कर देनी चाहिये कि आखिर वह आधारभूत बात क्‍या होनी चाहिये जिस 
पर राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिस 
में राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता हे। 
यदि सभा अनुच्छेद 356 की ओर दृष्टिपात करे तो वह देखेगी कि वहां यह कहा 
गया है कि राष्ट्रपति तब तक ऐसी घोषणा नहीं कर सकता है जब तक कि राज्यपाल 
से या राजप्रमुख से उसे ऐसा प्रतिवेदद न मिल जाये और उसे इस का विश्वास 
न हो जाये। अवश्य की वहां या 'अन्यथा' शब्द भी रखे गये हैं। यदि सभा अनुच्छेद 
360 को देखे, जिस में वित्तीय संकट या वित्तीय आपात की स्थिति के बारे में 
व्यवस्था रखी गई है, तो उसे मालूम होगा कि वहां भी यह साफ साफ कहा गया 
है कि राष्ट्रपति को जब समाधान हो जाये कि स्थिति ऐसी पैदा हो गई है जिस 
से देश या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में हैं तभी 
वह उद्घोषणा करेगा। आपात के सम्बन्ध में उपबंध करने वाले इन दोनों अनुच्छेदों 
में यह साफ-साफ उपबंधित किया गया है कि राष्ट्रपति को इस बात का पक्का 
समाधान हो जाना चाहिए, पहले तो राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रतिवेदन की प्राप्ति 
पर फिर अन्यथा जिस तरह भी वह इस का अनुसंधान करना चाहें। उस के बाद 
दोनों ही अनुच्छेदों में सदस्यगण यह देखेंगे कि यही बात कही गई है कि जब 
राष्ट्रति को इस का समाधान न हो जाये इन अनुच्छेदों पर अमल नहीं किया 
जा सकता है। इस लिये अपने संशोधन के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि उस अनुच्छेद 
में भी वही शब्द रखे जायेंगे जो उन दो अनुच्छेदों में रखे गये हैं जिन का मैंने 
हवाला दिया है ताकि इस सम्बन्ध में सर्वत्र एकरूपता आ जाये। सभा से मैं आग्रह 
करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे ताकि यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो 
जाये कि उसी सूरत में जब कि राष्ट्रपति को इस का समाधान हो जाये कि किसी 
राज्य ने भारत सरकार के किसी निदेश का पालन करने में या उस पर अमल 
करने में चूक की है तभी वह ऐसी उद्घोषणा कर सकता है जिस में अपने विशेष 
शक्तियों पर वह अमल कर सकता हेै। सुतरां, सभा से मैं सिफारिश करूंगा वह 
इस संशोधन को स्वीकार करे। 


*थ्री आर.के., सिधवाः ( मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): में यह संशोधन रखता 
हूं श्रीमान्‌:-- 

“कि अनुच्छेद 365 में, 'प्रातल्ा थ्ाए ण हाल ज़ाएचंडंणाड ण पांड ("णाइगपांणा' 

(इस संविधान के उपबंधों में से किसी के अधीन) शब्दों के बाद में शांता 
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की घोषित नीति के सीधे प्रतिकूल है) शब्द रखे जायें।” 


इस अनुच्छेद पर बहस में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि पंडित 
कुंजरू और पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा उपस्थित किये तर्कों का समुचित उत्तर 
देते हुए आप ने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाल दिया है। इन माननीय मित्रों को जो 
इस अनुच्छेद के विरुद्ध हैं, मैं केवल इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि 
जब हम यहां सभा के प्रथम अधिवेशन में लक्ष्य सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर 
रहे थे उस समय हर सदस्य ने ही, जो उस मौके पर बोले थे, इस बात पर 
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जोर दिया था कि हमें केन्द्र को खूब मजबूत रखना चाहिये। उस समय मैंने यह 
पूछा भी था कि क्‍या कोई ऐसा भी सदस्य है जो केन्द्र को मजबूत रखने के 
पक्ष में नहीं पर हर सदस्य ने केन्द्र को मजबूत रखने की ही राय दी थी। लक्ष्य 
सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यक्त किये विचारों को ध्यान में रख कर मसौदा 
समिति ने संविधान में सर्वत्र तदनुसार संशोधन किया है। यद्यपि मैं यह नहीं चाहता 
हूं कि प्रान्तीय सरकारें सर्वधा अशक्त बना दी जायें पर यह मैं आवश्यक अनुभव 
करता हूं कि देश में जो स्थिति वर्तमान है उस में यह आवश्यक है कि केन्द्र 
के हाथ में कुछ न कुछ शक्ति जरूर रहे ताकि प्रान्त बहुत प्रबल होकर मनमानी 
न कर सकें। क्‍या मुहूर्त मात्र के लिए भी आप ऐसा सोचते हैं कि कोई भी 
व्यक्ति भला इस बात का विश्वास कर सकता है कि प्रान्तों के ठीक ठीक काम 
करने पर भी केन्द्र इन शक्तियों को प्रयोग में ला सकता है? मेरे संशोधन में यह 
कहा गया है कि प्रान्तीय सरकार का कार्य संघ की घोषित नीति के प्रतिकूल हो' 
तभी उस के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जायेगी। मैं इस बात को यहां साफ कर 
देना चाहता हूं। प्रान्‍्तीय सरकारों के मन में यह ख्याल न आने दीजिये कि साधारण 
बात से भी केन्द्रीय शासन यह फरमान निकाल देगी कि “चूंकि तुम ने ठीक काम 
नहीं किया है, तुम्हारे अधिकार निलम्बित रखे जाते हैं। मैं यह कहता हूं कि केन्द्रीय 
शासन देश को तथा प्रान्‍्त को जब यह समझा सके कि प्रान्तीय सरकार ने संघ 
की घोषित नीति के प्रतिकूल तथा संविधान के प्रतिकूल काम किया है और उस 
ने गलत काम किया है तभी केन्द्र को प्रान्तीय शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
होना चाहिये। यदि केन्द्र को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं रहता है तो फिर इस संविधान 
का कोई मूल्य नहीं रह जायेगा वह रद्दी कागज का टुकड़ा मात्र रह जायेगा। अगर 
केन्द्र के आदेश की उपेक्षा कर के एक प्रान्त एक दिशा में चलता और दूसरा 
प्रान्‍्त दूसरा दिशा में चलता है तो इस से तो एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो 
जायेगी। कया हमें यह मालूम नहीं है कि मूल्य नियंत्रण के बारे में अर्थ सम्बन्धी 
बातों के बारे में तथा अन्य बहुत से विषयों के बारे में जहां समवर्ती सूची या 
प्रान्‍्नीय सूची के अधीन प्रान्तों को अधिकार दिये गये हें, प्रान्तीय. सरकार की 
कार्राइयों के कारण आज तरह तरह की समसस्‍्यायें पैदा हो रही हैं? यदि वह 
रुपयों को इस तरह बर्बाद करते हैं और भारत सरकार के घोषित निश्चय प्रतिकूल, 
स्वेच्छापूर्वक्क खाद्य तथा अन्य वस्तुओं पर नियंत्रण रखते हैं तो इस का परिणाम 
यह होगा कि प्रान्त समस्त देश के हित को भुला कर अपने हित का ही ख्याल 
रखने लग जायेंगे। समस्त देश के हित की देखभाल करती है केन्द्रीय सरकार और 
उस की आवाज जनता की आवाज हे। यदि उस के निश्चय की उपेक्षा प्रान्त 
करते हैं तो उस का परिणाम वही होगा जो मैंने कहा है। बहुत से प्रान्तीय विषयों 
के बारे में मैंने यहां देखा है कि सदस्य लोग समस्त देश के हित की उपेक्षा 
कर केवल अपने प्रान्त के हित को देखते हैं। मैंने यह बात यहां देखी है इसलिये 
अगर भारत सरकार प्रान्तीय सरकार के काम में हस्तक्षेप करती तो उस का ऐसा 
करना सर्वथा उचित है क्‍योंकि समस्त देश का प्रतिनिधित्व वह करती है, प्रान्तीय 
सरकारों की वह मालिक है यदि उस की आज्ञा का पालन नहीं किया जाता हे 
तो वह प्रान्तों से कह सकती है कि वह ठीक तरह से चलें। यदि प्रान्त अपने 
शासन प्रबन्ध को सुधारते नहीं हैं तो उन के शासन को केन्द्रीय सरकार अपने 
हाथ में ले लेगी। इस अनुच्छेद की आवश्यकता को यहां अच्छी तरह ठीक-ठीक 
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समझा दिया गया है। यह अनुच्छेद सभा के किसी पूर्व निश्चय के प्रतिकूल नहीं 
है। माननीय मित्र पंडित हृदयनाथ कुंजरू और पंडित ठाकुर दास भार्गव के तर्कों 
को समझने की मैंने कोशिश की है इस में शक नहीं है कि शब्दों में जरूर हेर 
फेर किया गया है किन्तु जहां तक कि आशय और अभिप्राय का सम्बन्ध है वह 
वहीं है जो सभा ने तय कर रखा है। इसलिये मेरा मन्तव्य यह है कि इस अनुच्छेद 
को अवश्य रखा जाये और इस में जो संशोधन मैंने सुझाया है वह स्वीकार किया 
जाये। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में खड़ा हो रहा हूं अनुच्छेद 365 का समर्थन करने 
के लिये जिस रूप में कि वह मसौदा समिति द्वारा पेश किया गया है। दुर्भाग्य 
की बात है कि संविधान की बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में डॉ. अम्बेडकर 
से मेरा मतैक्य नहीं रहा है पर इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में, जो मेरी समझ से 
एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हे, मेरा उन से पूर्ण मतैक्य है। 


माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने भाषण के सिलसिले में यह 
कहा है कि वह इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि केन्द्र में या प्रान्त में कहीं 
भी किसी प्राधिकारी को मनमाने अधिकार दिये जायें। मैं ऐसा अनुभव करता हूं 
कि अधिकार या शक्ति के सम्बन्ध में हमारी जो धारणा है उसे हमें अब बदल 
देना चाहिये। अधिकार सम्बन्धी समस्या की कठिनाईयों को हम ठीक ठीक नहीं 
समझ पाते हैं। अधिकार का सम्बन्ध होना चाहिये वस्तुस्थिति से, देश की राजनेतिक 
अवस्था से। भारतीय जीवन के सम्बन्ध में जो असलियत है उस की हम उपेक्षा 
नहीं कर सकते हैं। भारत में केन्द्रीय शासन के हाथ में मनमाने अधिकार देने से 
हमें कोई खतरा नहीं हो सकता है। यहां खतरा इस बात का है, जिस का कि 
इतिहास साक्षी है, कि कही विघटन मूलक शक्तियां जोर न पकड़ जायें और जैसा 
कि अतीत में उन्होंने साम्राज्यों को गिराया है, कहीं यह हमें भी वही दिन न दिखा 
दें। मैं यह महसूस करता हूं कि अगर हमें देश को एक बनाना है और इस संकट 
को बचाना है कि यहां जगह जगह पाकिस्तान न बन जाये, तो यह शक्ति राष्ट्रपति 
के हाथ में हमें रखनी ही होगी। मुझे इस की चिन्ता नहीं है कि यह अनुच्छेद 
पूर्ववर्ती किसी अनुच्छेद से असंगत है। इस तर्क के प्रति मैं सर्वथा उदासीन हूं 
कि इस हे च्छेद को रख कर मसौदा समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण 
किया है। में यह जानता हूं कि इस अनुच्छेद पर यथार्थवादी दृष्टिकोण छाप पड़ी 
हुई है। यदि केन्द्र के हाथ में आप यह अधिकार नहीं देते हैं तो प्रान्तीय सरकारें 
केन्द्रीय शासन के आदेशों की उपेक्षा कर इसी तरह स्वेच्छा पूर्वक काम करती 
रहेंगी। 

डॉ. अम्बेडकर ने इस प्रसंग में पंजाब की खाद्य नीति का हवाला दिया है। 
आप ने इस बात का उल्लेख किया है कि किस तरह पंजाब सरकार ने भारत 
सरकार की खाद्य नीति पर चलने से इनकार कर दिया था। आप दूर क्‍यों जाते 
हैं? आज भी हमारे निगाह में यह बात लायी गयी है--कुछ लोग इस की कानाफूसी 
कर रहे हैं--कि कतिपय मुख्य मंत्री ऐसे अढियल हैं जो भारत सरकार के आदशों 
को मानने से इनकार कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को हमें रोकना ही होगा, अन्यथा 
भारतीय राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं रह जायेगा। आज पूर्वी पंजाब में, या पश्चिमी 
बंगाल में तथा कुछ हद तक अन्य कई प्रान्तों में भी जो स्थिति वर्तमान है, वह 
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बड़ी खतरनाक है। और अगर यह अधिकार भारत सरकार को नहीं प्राप्त रहता 
है तो देश का भविष्य अन्धकार पूर्ण ही समझिये। 


*श्री बी. दास (उड़ीसा जनरल): इस अनुच्छेद पर मुझे दुख है और सन्देह 
है। माननीय मित्र श्री सनन्‍्तानम्‌ की बात को मैंने ध्यान से सुना है। पर मैं नहीं 
समझता हूं कि इस अनुच्छेद 365 की कोई जरूरत है। पाकिस्तान की सरकार 
ने, पाकिस्तान-शासन-अधिनियम में भारत-शासन-अधिनियम की धारा 93 को रहने 
दिया है पर हमने इसे अपने अधिनियम से उठा दिया है। लोकतंत्रीय प्रान्तीय सरकार 
का अर्थ क्‍या होता है उस की जानकारी हमने ली है उन प्रान्तीय सरकारों से 
जो ब्रिटिश अमलदारी में यहां थी। सुतरां हमको वास्तविक लोकतंत्रीय शासन का 
अनुभव नहीं है, जो कुछ अनुभव है केवल एक नियंत्रित लोकतंत्र का। आज हम 
केवल अनुच्छेद 37 को संविधान में रखने जा रहे हैं बल्कि मसौदा समिति ने 
अनुच्छेद 365 को रखने का भी प्रस्ताव रखा है। भयंकरता और नंगापन के लिहाज 
से इस कह च्छेद को भारत-शासन-अधिनियम 935 की धारा 93 ही समझिये। इधर 
सभा की में एक पखवारे का जो व्यवधान पड़ा है उस में मसौदा समिति 
की समझ में एकाएक यह बात आ गई है कि इस अनुच्छेद को रखना ही बुद्धिसंगत 
होगा। माननीय मित्र श्री सन्‍्तानम का ख्याल है कि इस अनुच्छेद को रखने की 
जरूरत है पर मैं उन से सहमत नहीं हूं। मेरा ख्याल है कि इस अनुच्छेद को 
रखने की जरूरत है पर मैं उन से सहमत नहीं हूं। मेरा ख्याल है कि अनुच्छेद 
37] हमारे लिये काफी है। इस के द्वारा केन्द्रीय शासन को इसके लिये व्यापक 
अधिकार मिल जाता है कि वह राज्यों पप जो आज स्वशासी नहीं रह गये हें, 
और जो न कभी स्वशासी थे और न कभी इस संविधान के अधीन स्वशासी हो 
सकेंगे, अपना नियंत्रण और कठोर कर सकता है। आखिर राज्यों द्वारा विद्रोह की 
वीभत्स कल्पना आप क्‍यों कर रहे हैं? यह तो तभी हो सकता है जब राष्ट्रपति 

और मंत्रिमंडल ही सर्वथा प्रभाव शून्य हो जाये। अगर राज्य केन्द्र के नियंत्रण से 
बाहर जाते हैं और विद्रोह कर बैठते हैं तो उसका मतलब तो यही होगा कि केन्द्रीय 
शासन तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे नहीं रह गये हैं। कोई भी आदमी 
जिसे कानून का ज्ञान नहीं है, मेरे जेसा कानून से अनभिज्ञ आदमी भी इस संविधान 
को पढ़ने पर यही पायेगा कि इस में प्रान्‍्तों को कोई अधिकार दिया ही नहीं गया 
है। इस संविधान के अनुसार प्रान्तों की स्थिति प्रतिष्ठित नगर पालिकाओं या निगमों 
से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर आपको अनुच्छेद 365 को रखने की क्‍या जरूरत 
है? क्‍या विद्रोह की वीभत्स कल्पना आप कर रहे हैं? हम फासिस्टी लोकतंत्र के 
लिये संविधान नहीं बना रहे हैं, संविधान हम बना रहे हैं सच्चे लोकतंत्र के लिये। 
फिर यह डर क्‍यों? यह सन्देह क्‍यों? राष्ट्रति को आपात-स्थिति के लिये पर्याप्त 
अधिकार प्राप्त हैं और उस के लिये अनुच्छेद 37] काफी है। क्या आप यह कहना 
चाहते हैं कि अनुच्छेद 365 के अभाव में राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल को संविधान 
के अधीन राज्यों को अपने नियंत्रण में रखने का अधिकार नहीं है? मैं ऐसा नहीं 
समझता। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को या मंत्रिमंडल को वैसी आपात-स्थिति का 
सामना करने के लिये पर्याप्त शक्ति प्राप्त हैं जेसी स्थिति का सामना अभी पाकिस्तान 
सरकार को पश्चिमी पंजाब के शासन को अपने हाथ में लेने में करना पड़ा था। 
मैं नहीं चाहता हूं कि इस समय जब कि यह सभा अपने जीवन के अन्तिम काल 
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में हैं, जब हम संविधान को अन्तिम रूप रेखा देने के लिये यहां समवेत हुये 
हैं, हमारे मन में यह भाव पैदा हो कि हम स्वेच्छाचारी हो कर संविधान बना रहे 
हैं। मैं यहां यह आवाज नहीं उठाना चाहता हूं कि हमें अनुच्छेद 365 को हर्गिज 
न पास होने देना चाहिये। पर आखिर ऐसा क्‍यों और किस लिये हुआ कि इस 
पखवारे के व्यवधान में मसौदा समिति की यह फासिस्टी मनोवृत्ति हो गई है? हम 
जब यहां से उठेंगे तो, संविधान की सारी त्रुटियों के बावजूद भी हम ने यही अनुभव 
किया था कि जो भी हो हमने एक लोकतंत्रीय संविधान बनाया है। पर अब इस 
अनुच्छेद 365 से तो धारा 93 की ही विभीषिकायें सामने आयेंगी जिनका हम सालों 
तक शिकार रह चुके हें। मुझे खुशी है कि डॉ. अम्बेडकर यहां उपस्थित हें। मैं 
चाहता हूं कि वह इस बात पर प्रकाश डालें कि अनुच्छेद 365 को रखना क्‍यों 
ठीक समझा है। 


*भ्री के. हनुमन्थैया (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, जब भी यहां केन्द्र 
का प्रश्न आता है लोग यही कहते हैं कि केन्द्र को हमें मजबूत रखना होगा क्योंकि 
प्रान्‍्ों का आचरण ठीक नहीं है। हमेशा यहां यही कहा जाता है कि हमें प्रान्तों 
पर हमेशा निगाह रखनी चाहिये। केन्द्र को मजबूत बनाने के ख्याल का मैं विरोधी 
नहीं हूं। पर मैं यह जरूर कहूंगा कि जो लोग लोकतंत्र के लिये सदा लड़ते हैं, 
और आज देश के लिये लोकतंत्रीय संविधान बना रहे हैं, वह इस बात को भूल 
जाते हैं कि अगर प्रान्तीय सरकारें ठीक तरह से नहीं चलती हैं तो उन को ठीक 
करने के लिये वहां विधान मंडल भी मौजूद हैं। वस्तुतः हम लोगों के लिये यह 
बड़े खेद की ही बात है कि हममें से अधिकांश इस बात को सर्वथा भूल जाते 
हैं कि प्रान्तों में विधान मंडल हैं और वहां की जनता है जो उनके कामों पर 
दृष्टि रखेंगे वह हमेशा केन्द्रीय शासन का ही गुणगान करते हैं और यह समझते 
हैं कि सारी शक्तियां दिल्‍ली स्थित केन्द्रीय सरकार में ही है। यदि थोड़ी देर के 
लिये भी हम इस बात की तुलनात्मक विवेचना करें कि केद्द में तथा प्रान्तों में 
किस तरह शासन चल रहा है तो कम से कम मैं तो यह मानने के लिये तैयार 
नहीं हूं कि केन्द्रीय शासन प्रांतीय शासनों से अच्छी तरह या ज्यादा ईमानदारी के 
साथ चल रहा हैं। अच्छा यह होगा कि हम इस बात को देखें कि यथार्थता क्‍या 
है, वस्तु स्थिति क्या है। क्या आप यह कह सकते हैं कि दिल्‍ली का सचिवालय 
प्रान्‍्तों के सचिवालयों से ज्यादा कुशलतापूर्वक और ईमानदारी के साथ अपना काम 
कर रहा है? जैसा कि मैंने अभी कहा हैं, वस्तुतः यह खेद की बात है कि हम 
तथ्य को तो भूल जाते हैं और हमेशा प्रान्तीय शासनों की और प्रान्तीय विधानमण्डलों 
की निन्‍्दा करते हैं और गला फाड़ कर केन्द्रीय शासन का सदा गुणगान करते 
हैं। हमारी यह मनोवृत्ति तो अन्तोगत्वा यहां से लोकतंत्र को ही समूल नष्ट कर 
देगी। जेसा कि मेरे एक मित्र ने अभी कुछ समय पहले कहा है, हम केन्द्रीय 
शासन को ऐसी शक्तियां दे रहे हैं जिन का वह कुशलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर 
सकेगी और न ईमानदारी से उन का उपयोग कर सकेगी। 


इतना कह लेने के बाद अब मैं यह बताना चाहता हूं कि जब हम स्वतंत्रता के 
लिये लड॒ रहे थे उस समय संविधान निर्माण के सम्बन्ध में एक मुख्य सिद्धान्त हमारे 
दिमाग में यह था कि शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। इस विशाल देश 
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[श्री के. हनुमन्थेया] 


में शक्तियों के केन्द्रीकीैीण से अन्ततोगत्वा हमारी एकता में बाधा पहुंचेगी किसी 
भी मानवप्राणी के लिये या शासन के लिये यह सम्भव नहीं है कि कन्याकुमारी 
से ले कर हिमाचल तक के विस्तृत प्रदेश के समस्त शासन को वह कुशलता 
पूर्वक चला सके। शक्ति का विकेन्द्रीकण आज बड़ा आवश्यक हो गया है। उसी 
सिद्धान्त पर महात्मा गांधी भी इस देश का संविधान बनाना चाहते थे। यह जरूर 
है कई बातों में हमने उसके सिद्धान्तों का परित्याग कर रखा है और उन का 
हवाला मैं इस लिये नहीं यहां दे रहा हूं कि सदस्यों की सहानुभूति मैं प्राप्त कर 
सकूं। जो भी हो, अपनी सारी जिम्मेदारी समझते हुए मैं यहां यह कहना चाहता 
हूं कि आज कुछ वर्ग, कुछ हित, और कुछ सम्प्रदाय ऐसे हें जिन्होंने केन्द्रीय 
शासन पर कब्जा कर रखा है और वह यह समझते हैं कि केन्द्र के लिये 
अधिकाधिक शक्ति प्राप्त कर लेने से वह शासन को चलाते रहेंगे और उन सारी 


५ *थ्री एम. थीरूमल रावः (मद्रास: जनरल): सम्प्रदायों से आपका क्‍या मतलब 
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*थ्री के. हनुमन्थैयाः मतलब क्‍या हे इसे आप जानते हैं और मैं जानता हूं 
कि इस सवाल से लाभ क्या? उनका ख्याल है कि इस व्यवस्था द्वारा उन को 
सारी शक्ति और विशेष सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी। इसके पीछे यह मनोवृत्ति काम 
कर रही है और इस मनोवृत्ति की पृष्ठ ही वह चट्टान बनेगी जिस से टकरा 
कर हमारी समूची एकता अन्ततोगत्वा चूर चूर हो जायेगी, यदि हम ने अपनी मनोवृत्ति 
में सुधार नहीं किया। 


बात यह नहीं है श्रीमान्‌ कि मैं इस अनुच्छेद के विरुद्ध हूं। जिस तरह का 
संविधान हम बनाते आ रहे हैं उस में तो केन्द्र को यह अधिकार प्राप्त रहना 
ही चाहिये। केन्द्रीय शासन को हमने, आर्थिक कार्यपालिका सम्बन्धी तथा विधिनिर्माण, 
सम्बन्धी शक्तियां विभिन्न मात्राओं में दे रखी हैं और उस से प्रान्तों को तथा प्रादेशिक 
घटकों को अवश्य नुकसान पहुंचेगा। यह अनुच्छेद 365 तो केवल इस बात के 
लिये है कि केन्द्र को जो शक्तियां प्रदत्त को गई हैं उनको वह प्रयोग में ला 
सके। जब हम ने केन्द्र को इतने अधिकार दे रखे हैं तो यह बात सर्वथा असंगत 
होगी अगर हम इन अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति उसे नहीं देते हैं। अनुच्छेद 
365 केवल उसी प्रजोजन के लिये रखा जा रहा है पर, इस अनुच्छेद का समर्थन 
करते हुए मैं एक चेतावनी भी जरूर दे देना चाहता हूं। जो लोग आज यह समझ 
रहे हैं कि मौका रहते अपना काम बना लेना चाहिये उन्हें भविष्य का भी ख्याल 
कर लेना चाहिये। जैसा कि हमारी आशंका है, अगर इस अनुच्छेद का उपयोग उन 
वर्गों और सम्प्रदायों के स्वार्थ साधन के लिये किया जाता है जो आज भारत सरकार 
पर कब्जा जमायें बैठे हैं तो जनता इस पर चुप नहीं बेठी रह जायेगी। इससे उस 
उपद्रव का श्री गणेश होगा जो बहुत प्रयास से प्राप्त की हुई हमारी भारतीय एकता 
ओर राष्ट्रीय को खंड खंड कर देगा। 


*थ्री महावीर त्यागीः मैं इस नव प्रस्तावित अनुच्छेद 365 के पक्ष में हूं श्रीमान। 
मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इस अनुच्छेद के द्वारा विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी अपनी 
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योजना का किसी तरह भी उल्लंघन नहीं होता है। विकेन्द्रीकण का यह अर्थ नहीं 
है कि समूचे राज्य को ही हम एक परिधि द्वारा निर्बन्धित कर दें। यदि संघ के 
अंग भूत सभी राज्यों को हमें किसी सूत्र द्वारा एक परिधि के अन्दर बद्ध रखना 
है तो इस के लिये हमें एक केन्द्र रखना ही होगा। बिना एक केन्र के कोई 
परिधि या वृत्त टिक नहीं सकता है। इस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों के परस्पर सम्बन्ध 
की व्यवस्था मात्र की गई है। ये अधिकार न केवल राज्यों को या शासनों को 
अथवा मंत्रियों को ही दिये जा रहे हैं। जनता के अधिकार क्‍या होंगे, इस की 
व्याख्या भी संविधान में की गई हे। जब किसी प्रान्त या राज्य में संविधान का 
उल्लंघन किया जाता है और वहां के निवासियों को उन के अधिकारों से वंचित 
रखा जाता है तो उन के पास सिवा इसके और उपाय नहीं हे कि वह संसद 
से, अपने प्रतिनिधियों से इस की अपील करें, यद्यपि अमली-तौर पर होता यही 
है कि शपथ लेने के बाद प्रतिनिधियों का, जनता पर कर लगाने और उन पर 
शासन करने के सिवाय, उस से और कोई वास्ता नहीं रह जाता है। इस लिये 
शासित होने वालों को अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिये अपील करने की 
एक अदालत या जरिया तो होना ही चाहिये। इस अनुच्छेद के द्वारा इस बात का 
भरोसा मिल जाता हे कि प्रान्तीय सरकारें उन पर ठीक तरह से शासन करेंगी। 
अगर प्रान्तीय सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार उन पर शासन नहीं करती 
है तो उन को केन्द्र से अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा। एक मात्र केन्द्र 
ही स्थिति पर प्रशान्त हो तटस्थ रूप से विचार कर सकता हेै। यहां केन्द्र में विभिन्न 
राज्यों के प्रतिनिधि समवेत रहेंगे। वे सदा प्रशान्‍्त होकर तटस्थ रूप से स्थिति पर 
विचार करेंगे। निश्चय ही, राष्ट्रपति जो भी कार्रवई करेगा, उस पर संसद्‌ विचार 
करेगी। संसद ही देश के लिये सर्वोच्च न्यायनिकाय होगा इस लिये उसे यह अधिकार 
प्राप्त ररना ही चाहिये कि वह जनता के अधिकारों को अमली रूप दिला सके। 
यहां केन्द्रीकीोण का कोई प्रश्न नहीं हे। न तो इस में केन्द्रीयकरण का कोई प्रश्न 
है और न राज्य को परिधि में निर्बन्धित रखने का। वास्तविक प्रश्न यह है कि 
राष्ट्र का विघटन नहीं होने पाये। राज्य की दृढ़ता के लिये यह व्यवस्था प्रत्याभूति 
का काम करेगी। इस उपबन्ध को रखने के लिये में मसौदा समिति को धन्यवाद 
देता हूं। यद्यपि कुछ लोग इस का विरोध कर सकते हैं पर मैं इस का समर्थन 
करता हूं। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त रहने से कि अगर राज्यों में सरकारें संविधान 
के उपबन्धों के अनुसार शासन नहीं करती हैं तो वह इस में हस्तक्षेप कर सकता 
है, जनता के अधिकार सर्वथा सुरक्षित हो जायेंगे। 


*अध्यक्ष: सदस्यों को में बता देना चाहता हूं कि हम समय से बहुत पीछे 
हैं। यह अनुच्छेद चूंकि एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इस लिये इस पर मैंने इतनी 
बहस चलने दी है। किन्तु अब अगर कोई सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं उन्हें 
समय का ख्याल रखना होगा। और भी अनुच्छेदों पर हमें अभी विचार करना है। 
कल दोपहर के एक बजे हमें संशोधनों पर विचार समाप्त कर देना हे। 

*थ्री कुलधर चालिहा (आसाम : जनरल): यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
अनुच्छेद है श्रीमान। 

“अध्यक्ष: इसीलिये तो इस पर ॥ घंटे से भी ज्यादा अरसे तक हमने विचार 
किया है। 
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*पंडित हृदयनाथ कुंजरू: अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने इस अनुच्छेद 365 
की इबारत को इस आधार पर ओऔचित्यपूर्ण माना है कि सभी इस बात को स्वीकार 
करते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में देश को एक सुदृढ़ और शक्तिशाली केन्द्र की 
आवश्यकता है। मेरा उन सदस्यों से पूर्ण मतैक्य है जो यह चाहते हैं कि केन्द्र 
को पर्याप्त अधिकार प्राप्त रहना चाहिये ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर 
सके। किन्तु केन्द्र को मजबूत बनाने की जरूरत का सहारा ले कर हम संविधान 
में अपनी मरजी का कोई पक्षपातमूलनक  उपबन्ध नहीं रख सकते हें। 


माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद 365 के बचाव में बोलते हुए 
यह कहा है कि यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब हमने अनुच्छेद 256 
और 257 के द्वारा केन्द्र को यह अधिकार दे रखा है कि कई मामलों में वह 
राज्यों की सरकारों को अनुदेश दे सकता है तो हमें इस के लिये भी उपचारमूलक 
व्यवस्था कर देनी होगी कि राज्य अगर केन्द्रीय कार्यपालिका के अनुदेशों पर अमल 
न करें तो केन्द्र अमुक कार्रवाई कर सकता है। पर मैं यह कहूंगा कि इस सम्बन्ध 
में डॉ. अम्बेडकर का रवैया हमेशा एक नहीं रहा है। अभी कुछ समय पूर्व जब 
उनसे यह पूछा गया था कि राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई प्रतिबंध रखा गया हे 
या नहीं अर्थात्‌ संविधान में कोई ऐसा उपबंध तो नहीं है जिस के अनुसार राष्ट्रपति 
को अपनी मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह पर चलना ही लाजमी हो, तो इसके जवाब में 
आपने यह कहा था कि संविधान तो यही मान कर चल रहा हे कि हर प्राधिकारी 
अपने उस कर्तव्य का पालन करेगा जो संविधान उस पर आरोपित करेगा। वह यह 
नहीं मान सकता है कि हर प्राधिकारी संविधान का ही उल्लंघन करेगा जिसके 
आधार पर कि वह अस्तित्व में आया है। किन्तु आज आप सर्वथा एक प्रतिकूल 
मत व्यक्त कर रहे हैं और चाहते हैं कि केन्द्र को राज्यों पर एकदम अधिकार 
दे दिया जायें। आप यह चाहते हैं कि केन्द्रीय कार्यपालिका के अनुदेशों की किसी 
भी हालत में राज्य अवज्ञा न करने पाये। 


चाहे जो भी बात हो, गुणदोष के आधार पर इस प्रश्न पर विचार करने के 
लिये मैं बिलकुल तैयार हूं। आइये हम यह देखें कि अनुच्छेद 365 के सिवाये 
और भी उपबन्ध संविधान में हैं या जिन के द्वारा केन्द्र को कोई कार्रवाई करने 
का अधिकार दिया गया है उस सूरत के लिये कि जब प्रान्तीय सरकार अपने 
दायित्वों को पूरा करने में चूकती हों। अगर प्रान्तीय सरकार कोई ऐसा काम करती 
है कि उस के फलस्वरूप प्रान्त में उपद्रव या अशान्ति होने की सम्भावना हो जाती 
है तो अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करने का अधिकार 
रखता है और उद्घोषणा के बाद उसे इसकी पर्याप्त शक्ति होगी कि वह प्रान्तीय 
शासन को केन्द्रीय शासन के अनुदेशों को मानने के लिये विवश कर दे। और 
भी बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिन के कारण कई विषयों के बारे में 
हो सकता है कि कुप्रशासन चल रहा हो और कुव्यवस्था हो, पर उनसे प्रान्त की 
शान्ति को कोई खतरा न हो। यदि कुशासन या कुव्यवस्था इस हद तक पहुंच 
जाती है कि स्वयं राज्यपाल या राज्य प्रमुख अथवा राष्ट्रपति ऐसा अनुभव करने 
लगता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा 
सकता है तो उस सूरत में भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अधीन आवश्यक उपचार 
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की व्यवस्था कर सकता है। किन्तु अनुच्छेद 352 और 356 में यह बात जरूर 
है कि उन पर अमल करने में केन्द्रीय कार्यपालिका को धीरज से काम लेना होगा। 
उन पर तभी अमल किया जा सकता है जब कि प्रान्तीय शासन अपनी जिम्मेदारियों 
को पूरा करने में लगातार उपेक्षा दिखाता रहे। यदि केन्द्रीय शासन के पास बुद्धि 
है तो वह हर मामले में ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिये प्रान्तीय शासन 
को बाध्य नहीं करेगा। इस का अधिकार उसे अवश्य प्राप्त है पर संसार का अनुभव 
तथा जनता को और प्रान्तीय शासनों को अपने साथ मिला कर चलने की आवश्यकता 
उसे यही सीख देंगे कि प्रान्तीय शासन द्वारा की गई अवज्ञाओं की उसे जब तक 
उपेक्षा कर देनी चाहिये और प्रान्त के निर्वाचकों को तथा वहां विधान सभा को 
इस बात का मौका देना चाहिये कि वह स्वयं परिस्थति में अनुकूल परिवर्तन कर 
लें। पर अगर प्रान्तीय निर्वाचक्त समूह या वहां की विधान सभायें अपने दायित्वों 
को पूरा करने में 3 हैं और प्रांतीय सरकार केन्द्रीय शासन के अनुदेशों की 
उपेक्षा जारी रखती है तो उस सूरत में इस संविधान के अधीन, अनुच्छेद 365 
के उठाये जाने पर भी केन्द्रीय शासन को ऐसी कार्रवाई करने के लिये पर्याप्त 
अधिकार है कि देश का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाया जाये। 


अपना स्थान ग्रहण से पहले मैं एक और बात का उल्लेख कर देना चाहता 
हूं। अनुच्छेद 365 की इबारत के समर्थन के लिये मसौदा समिति ने यहां कई 
अनुच्छेदों का हवाला दिया है। जिन अनुच्छेदों का हवाला दिया गया है उन में 
अनुच्छेद 37॥ भी एक है जो पुराने अनुच्छेद 306-ख से बिलकुल मिलता हुआ 
है। अगर यह अनुच्छेद न रखा गया होता तो अनुच्छेद 365 का रखना कुछ उचित 
भी होता। पर अनुच्छेद 306 को हटाया तो गया नहीं है, उसे अब अनुच्छेद 37 
के रूप में रख दिया गया है। इन दोनों अनुच्छेदों की इबारतों को मिला कर मैंने 
नहीं देखा हे। पर अगर दोनों की इबारत एक है--कुछ लोगों का कहना है कि 
दोनों की इबारत एक है- तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि अनुच्छेद 365 के औचित्य 
के लिये मसौदा समिति ने अनुच्छेद 37] का हवाला कैसे दिया है। इस अनुच्छेद 
का हवाला देना सर्वथा अप्रासंगिक है। इस सम्बन्ध में दो और अनुच्छेदों का भी 
हवाला दिया गया है और यह अनुच्छेद है 355 और 380 | अनुच्छेद 380 में. 


*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: माननीय मित्र आगे कुछ और कहें, उस 
के पहले में उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 306-ख में प्रयुक्त इन 
शब्दों को “राव बाए श्रीप्राछ 00 ०णाएए जी डाला काब्लांगाड गगी फ़९ तललालत 
॥0 96 8 शिप्रा86 0 ट्ाए ण ॥6 (00एथाशा।शा एण ॥6 896 ॥ 3८८09 क्वाए जात] 
व6 ए0शंग्रंणा$ ० 05 ("०570प४०॥” (यदि ऐसे किसी निदेश के पालन में कोई 
चूक हुई तो तो यह समझा जायेगा कि राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के 
अनुसार नहीं चलाया जा सकता हे।) अनुच्छेद 37] में नहीं रखा गया हे। 


*पंडित हृदय नाथ कुंजरु: तो इस सम्बन्ध में मैं गलत कह रहा था जिसे 
आप ने सुधार दिया। अगर अनुच्छेद 365 को हटा दिया जाता है, जैसा कि यह 
पं. ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्ताव रखा है तो इस हालत में मसौदा समिति पुराने 
अनुच्छेद 306-ख को अपना सकती है। इसके सिवा चूंकि इस प्रश्न का जिक्र 
किया हे डॉ. अम्बेडकर ने, मैं यह बता देना चाहता हूं कि संविधान सभा द्वारा 
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[पंडित हृदयनाथ कुंजरू] 


यथा संशोधित पुराना अनुच्छेद 306 जो संविधान के वर्तमान मसौदे में अनुच्छेद 37 
है जिस पर कि अभी हम विचार कर रहे हैं, वह एक सीमित अवधि के लिये 
है। यह केवल दस साल के लिये है अतः संविधान में रखे जाने वाले किसी 
ऐसे नये अनुच्छेद को उचित बताने के लिये जो स्थायी रूप से प्रभावी रहेगा, इस 
अनुच्छेद का हवाला नहीं दिया जा सकता हेै। 


मैं जिक्र कर रहा था अनुच्छेद 355 और 360 का जब माननीय मित्र 
डॉ. अम्बेडकर ने मुझे रोक कर यह बताया कि अनुच्छेद 306 के मसौदे में परिवर्तन 
कर दिया गया हेै। 


*थ्री एच.वी. कामतः मैं यह बताना चाहता हूं श्रीमान्‌ू कि अनुच्छेद 37 में 
दस वर्ष से भी दीर्घतर अवधि का उपबन्ध किया गया हेै। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: इस में कहा यह गया है कि: “इस 
संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस के प्रारम्भ से दस साल की कालावधि 
के भीतर अथवा ऐसी दीर्घतर या अल्पतर कालावधि के भीतर जिसे संसद विधि 
द्वारा........इत्यादि ” 


*पंडित हृदयनाथ कुंजरू: अनुच्छेद 353 में, श्रीमान केवल उन शक्तियों का 
उल्लेख किया गया है जिनका प्रयोग केन्द्रीय कार्यपालिका या संसद, आपात की 
उद्घोषणा होने के बाद कर सकते हैं यह स्पष्ट है कि आपात की स्थिति थोड़े 
अरसे तक ही बनी रहेगी। इस लिये इस शक्ति का प्रयोग आम तौर पर नहीं 
किया जा सकता है। उन का प्रयोग विशेष प्रकार की स्थिति में ही किया जा सकता 
है। अनुच्छेद 360 में उस स्थिति का जिक्र किया गया है जिस में राष्ट्रपति को 
इसका पक्का समाधान हो जाये कि भारत की या उसके किसी भाग का वित्तीय 
स्थायित्व या साख संकट में पड़ गये हैं। ऐसी परिस्थितियों में केन्द्रीय कार्यपालिका 
प्रान्‍्नलीय शासनों को वितीय व्यवस्था के सम्बन्ध में अनुदेश दे सकता है कि वह 
अमुक तरह चलें। इस उपबन्ध का प्रयोग भी स्थिति विशेष में ही किया जा सकता 
है। जेसा कि मैं तब कह चुका हूं जब कि अनुच्छेद विचाराधीन था, यह अनुच्छेद 
सभा के सामने अन्त समय में लाया ही इस उद्देश्य से गया था कि केन्द्रीय 
कार्यपालिका प्रान्तीय सरकारों के मद्यनिषेध नीति को छोड़ने का आदेश दे सके। 
इस अनुच्छेद को प्रस्तावित करने का एक मात्र उद्देश्य यही था। (श्री टी.टी. 
कृष्णमाचारी-आपत्ति) अनुच्छेद की भाषा निस्सन्देह व्यापक है किन्तु मुझे इस का 
पक्का विश्वास है कि अगर, केन्द्रीय शासन की राय की सर्वथा उपेक्षा करके मद्यकर 
सम्बन्धी आय को छोड़ने का आग्रह प्रान्तीय सरकारों ने न किया होता तो संविधान 
में यह अनुच्छेद 360 कभी न रखा गया होता। 

मैंने यह बता दिया है श्रीमान, कि मसौदा समिति ने इस अनुच्छेद 365 को 
उचित बताया है कई ऐसे अनुच्छेदों का हवाला दे कर जिनका सीमित रूप से 
ही प्रयोग किया जा सकता है उन में कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है जिसके आधार 
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पर, केन्द्रीय कार्यपालिका की शक्ति को इस हद तक विस्तृत करना उचित माना 
जा सकता हो कि वह स्थायी रूप से और हर स्थिति में अपनी इस शक्ति का 
प्रयोग कर सकती है। मेरा ख्याल है, श्रीमान कि पंडित ठाकुर दास भार्गव का 
संशोधन अगर मान लिया जाता है तो उस से कठिनाई नहीं पैदा होगी। हम फिर 
इसी स्थिति पर वापस पहुंच जायेंगे, जहां इस नवीन अनुच्छेद 365 के प्रस्तावित 
किये जाने के पहले थे। मसौदा समिति ने अधिक से अधिक परिवर्तन करने की 
आतुरता में आ कर ही यह प्रस्ताव रखा है। पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन 
का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। 


“अध्यक्ष: मेरा ख्याल है कि अब इस अनुच्छेद पर बहस हमें बन्द कर देनी 
चाहिये। 


“माननीय सदस्यगण: हां, श्रीमान्‌। 


“अध्यक्ष: इस पर काफी बहस हो चुकी हे और सभा के सामने सभी तरह 
के दृष्टिकोण साफ-साफ रखे जा चुके हैं। इस पर सदस्यों को अपना निर्णय कर 
लेना चाहिये। अब हम लेंगे अनुच्छेद 372 को। 


*भ्री एच.वी. कामतः अनुच्छेद 366 अभी बाकी है। इस पर मैंने अपना एक 
संशोधन भेजा है जो 4। नम्बर का है। मैंने नई परिभाषा रखी है। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: संविधान के सम्बन्ध में और कोई मद नहीं रह 
गया है जिस पर हमें विचार करना हो। 


*भ्री एच.वी. कामतः मसौदा समिति ने समूचे अनुच्छेद को ही संशोधित कर 
दिया है। उस संशोधित अनुच्छेद पर मैंने एक संशोधन रखा है और मसौदा समिति 
के संशोधन को देखते हुए मेरा संशोधन सर्वथा आनुषंगिक है। 


“अध्यक्ष: यह बिलकुल स्पष्ट है कि 'संविधान' से यहां अभिप्रेत केवल भारत 
का संविधान न कि अन्य कोई संविधान। मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा अपने 
संशोधन को आप मसौदा समिति पर छोड़ दें। 


(संशोधन नं. 42 पेश नहीं किया गया) 


*थ्री आर.के. सिधवाः अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 373 हटा दिया जाये” 


इस अनुच्छेद का सम्बन्ध है अनुच्छेद 22 से। इसमें कहा गया है कि संविधान 
के प्रारम्भ के पश्चात्‌ एक वर्ष के अन्दर, जब तक कि संसद अनुच्छेद 22 के 
लिये विधि न बना दे राष्ट्रपति को इस की शक्ति होगी। अनुच्छेद 22 एक बहुत 
ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है श्रीमान। इस संविधान के प्रारम्भ से तीन महीने के भीतर 


3548 ] भारतीय संविधान सभा [5 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अनुच्छेद 22 के 
खंड (4) के अधीन कुछ बातें करनी होंगी जिन्हें कोई भी 26 जनवरी को नहीं 
कर सकता है यदि इस उपबन्ध को हम नहीं रखते हैं तो सारा अनुच्छेद ही प्रभाव 
शून्य हो जायेगा। 

*थ्री आर.के. सिधवाः इस की अहमियत को अब मैं समझ रहा हूं। मेरा 
ख्याल था कि सचिवालय तीन महीने के अन्दर संसद में विधेयक रख सकेगा। 
पर अगर यह सम्भव ही नहीं है तो मैं अपने संशोधन के लिये जोर नहीं देना 
चाहता हूं। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: (संयुक्त प्रान्त जनरल): अध्यक्ष महोदय मैं यह 
संशोधन रखता हूं+-- 


“कि अनुच्छेद 373 में “णा० ४०” (एक साल) शब्दों की जगह (6८ 
70705 (तीन माह) शब्द रखे जायें।” 


इस अनुच्छेद को इस प्रयोजन से रखा जा रहा है कि अनुच्छेद 22, और खास 
करके उसके खंड (4) और (7) के अधीन विधिनिर्माण की जो शक्ति राष्ट्रपति 
को प्राप्त है वह राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाये। यदि डॉ. अम्बेडकर का यह नया 
अनुच्छेद यानी संशोधन नं. 545 और 546 को स्वीकार कर लिया जाता है तो 
अनुच्छेद 22 का अन्तिम रूप यह होगा। 


“ (4) ० ]99 एछाण्रंकाएश ण ञार्ण्शा।एर १वलशांणा आभ। 4प्रात056 ॥6 
4लशाएंणा एज 43 9९8० 7 3 [ण.22' 9९०१00 [97 ॥726 7077$ प्राव।888--- 


(9)... था बव4रशंडइ0णज 30946 ८णाडंडगाश ए 95०5 ए॥० ॥९४, 0 ॥9५6 9९९८, 
0०7 ॥6 तपभाग6०व 00 96 १97ण7॥60 235, [62९58 0 3 ला९॥ (70प ॥95 
7०90०76९4 ४9८0 ॥6 &छड़ाबाणा ण ॥6 54 9९०१04 0 66 705 
90 806 ॥5 वा ॥58 0०कावांणा 8परीलिंशा ट॥्प8९ ण इपली १हाशा।णा: 
शिण्णंव्व 4 ॥ग7॥ 79 का 35 5प्र7-208प56 आ4] 3प॥0756 ॥6 6608॥- 
पणा णी भाए 9050 9९7०4 06 ॥9श।पा) 9०04 छ98658277७९९ ७५ 
00967 79346 9 /650९०7/ प्रात 5प्र)/-0]875९ (0) णए ९8४5९ (7); णः 

(09)... $प्ता एछलइणा 5 तवलागा॥९त जा 4०८८04श्ारट शांत ॥6 छाएंडशंणा$ ए 
00967 7966 97 छतिया प्रात 5प्र7-0]80525 (9) ॥॥0 (9) ० ०]8प5८ 
(797 

[“ (4) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को 
तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत 
तब तक न करेगी जब तक किः-- 

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं अथवा 
नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, मिल कर बनी मंत्रणा-मंडली ने तीन 
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महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदित नहीं किया 
है कि ऐसे निरोध के लिये उस की राय में पर्याप्त कारण हें। 


परन्तु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति के, उस अधिकतम कालावधि 
से आगे निरोध को प्राधिकृत न करेगी जो खंड (7) के उपखंड (ख) के अधीन 
राष्ट्रपति द्वारा निकाले गये आदेश द्वारा विहत की गई हो; अथवा 


(ख) ऐसा व्यक्ति खंड (7) के उपखंड (क) और (ख) के अधीन राष्ट्रपति 
द्वारा निकाले गये आदेश के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं है।” 


खंड (7) का रूप यह होगा:- 


(7) ॥76 श?ट्गंवद्ा ॥39फ7 99 णवक्ष छा९5ट0९--- 


(9) 


(0) 


(०) 


6 लाएप्राइक्ाा०2०5 प्रात एवञा0, ॥2॥0 06 20]855 0 2[85525 0 28525 
का जा0॥, 3 9४50० 7439 96 त&9ा९१ [ण ३ 92०706 ][022' शा 7९2 
॥07778 प्रातवक्ष का 4३छ |ञा0णंवारश िः' छाट्एला।एरट १व&शा।ण जागत0पा 
090भक्रांग्राह ॥6 छ्ृग़ांणा ण ३ 34ए509 809 का 2०८०व4॥आ०९८ शांत 
॥6 970ए5078$ ० 5प70-2]98705९ (9) ० ९८[४१५९८ (4); 


॥6 ॥9गपरग एछलां0व [7 जाता भा 9080 799 वी भाए 0]855 07 
2]95565$ 0 28865 96 ठलक्रा726 प्रात कराए 4छ छ07शंक्राह .ण॒ इपटा 
4हशा।णा: भाव 


॥6 [70०९6प्राट 00 96 40072८06 99 राव ७१४ए$09 8094 जा था वा- 
वृणाए प्रातवक्ष 5प्र)7-2]8756९ (9) ०ए ९०]8ए5४९ (4); 7 


“४(7) राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित कर सकेगा कि: 
(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में 


(ख) 


(ग) 


किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को उपबन्धित करने वाली किसी विधि 
के अधीन तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये खंड (4) के 
उपखंड (क) के उपबन्धों के अनुसार मंत्रणा-मंडली की राय प्राप्त किये 
बिना निरुद्ध किया जा सकेगा; 


किसी प्रकार या प्रकारों के मामलों में कितनी अधिकतम कालावधि के 
लिये कोई व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि 
के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा या; 


खंड (4) के उपखंड (क) के अधीन की जाने वाली जांच में मंत्रणा 
मंडली द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया क्‍या होगी।” 
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[प्रो. शिब्बन॒ लाल सक्सेना] 


इसलिये, अनुच्छेद 22 के द्वारा जो शक्तियां संसद को दी गई हैं वह अब 
एक साल के लिये राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती हैं। मेरी समझ से तो श्रीमान एक 
वर्ष की मुद्दत बहुत ज्यादा है। यह तो मैं समझ सकता हूं कि 26 जनवरी तक 
सम्भवत: हम नया कानून इस बारे में नहीं पास कर सकते हैं। किन्तु बजट-अधिवेशन 
के पहले पहले यानी अप्रैल तक तो हम जरूर ही नया कानून तैयार कर लेंगे 
इसलिये इस अनुच्छेद को बिलकुल हटाने का तो मैं सुझाव नहीं दूंगा जैसा कि 
माननीय मित्र श्री सिधवा ने संशोधन रखा है, पर एक वर्ष की जगह तीन महीने 
की मुद्दत रखने का सुझाव मैं जरूर दूंगा। यह साफ है कि यह अधिवेशन 
22 दिसम्बर तक समाप्त हो जायेगा और उसके बाद पुनः समवेत होकर हम 
26 जनवरी तक कानून बना लें, यह तो नहीं सम्भव हो सकता है। पर बजट 
अधिवेशन खतम होने तक हम जरूरी यह कानून बना लेंगे और इस के लिये 
हमें दूसरे साल तक रूकने की कोई जरूरत न होगी मैं निजी तौर पर यह महसूस 
करता हूं कि यहां एक वर्ष की मुद्दत रखने से यही पता चलता है कि मसौदा 
समिति को जनता स्वतन्त्रता की कितनी फ्रिक है। इस प्रश्न का सम्बन्ध है नागरिकों 
की आजादी के छिने जाने से। और उन के नजरबन्द रखे जाने से मेरा ख्याल 
है कि अपने संशोधन में मैंने जो तीन महीने की अवधि रखी है वह काफी हे 
इस अवधि के अन्दर, मेरा ख्याल है, कि हमें कानून बना देना चाहिये कि किन 
किन अवस्थाओं में किसी को सरकार तीन महीने से ऊपर नजरबन्द रख सकती 
है। अनुच्छेद 22-क खंड (7) में यह बताया गया है कि संसद विधि द्वारा यह 
विहित कर सकती है किन स्थितियों में तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों 
में किसी व्यक्ति का तीन महीने से ज्यादा और अधिक से अधिक किस मुद्दत 
तक, नजरबन्द रखा जा सकता है। इन सब बातों के विनिश्चयन का अधिकार संसद 
को मिलना चाहिये न कि कार्यपालिका को। यहां असल बात यह है कि यह शक्ति 
दी जा रही है कार्यपालिका को और हम चाहते हैं कार्यपालिका पर कुछ प्रतिबन्ध 
रखना यदि यह काम कार्यपालिका पर छोड़ा जाता है कि एक साल के अन्दर 
इस बारे में कानून बनावे तो उस के अधिकार पर कोई प्रतिवन्‍्ध न रह जायेगा 
और देशवासी अपनी स्वाधीनता से और लोकतंत्रीय व्यवस्था से वंचित रह जायेंगे। 
इस अनुच्छेद के द्वारा जनता की स्वाधीनता के प्रति बड़ी उपेक्षा प्रदर्शित की गई 
है। इस लिये मैं यही समझता हूं कि यहां एक वर्ष की जगह तीन महीने की 
अवधि रखी जानी चाहिये। 


*श्री बी. दासः संशोधन नं. 45 को मैं नहीं पेश कर रहा हूं श्रीमान। 
“अध्यक्ष: संशोधन नं. 48 श्री कामत आप उसे पेश कीजिये। 

“पंडित बाल कृष्ण शर्मा: मेरा एक संशोधन नं. 42 का अश्रीमान। 
*अध्यक्ष: मसौदा समिति के किसी संशोधन पर यह नहीं लागू होता है। 


हि बालकृष्ण शर्मा: अनुवर्ती सूची में एक संशोधन है जिस पर यह रखा 
गया है। 
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“अध्यक्ष: वह संशोधन हैं नं. 503 का। जब संशोधन नं. 503 पेश हो जायेगा 
तो उस पर आप अपना संशोधन रख सकते हें। 


*भ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन न. 48 और 49 
दोनों को पेश करता हूं। वह यों हें। 


“कि अनुच्छेद 37। के खंड (5) में शीश छपला ८ण्रातथा८थ॥०॥७५' (ऐसे 
प्रारम्भ के बाद) शब्दों की जगह “ता इझपरत॥ ८०ण्रागशात्आआआ। (ऐसे प्रारम्भ 
पर) शब्द रखे जायें।” 


गत रात को जो सूची 4 सदस्यों को भेजी गई है, उससे मैं देखता हूं कि 
मसौदा समिति ने इसे बेहतर समझा है और उसने इस संशोधन को स्वीकार किया 
है:-- 


“कि अनुच्छेद 379 के खंड (5) में “85 ९ ०४४९० 7997 9०, ॥6 १6छपा५ए 
50०2॑८८” शब्दों की जगह #॥6 669पाए 596८2, 35 0९ ०४६९ 799 ७6! शब्द 
रखे जायें।” 


यह केवल एक रस्मी संशोधन हे और आप इसे केवल शाब्दिक मात्र मान 
सकते हैं। इसे मैं मसौदा समिति पर छोड़ता हूं। 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 387, संशोधन नं. 420 ॥ 
*थ्री एच.वी. कामतः मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान्‌:-- 


“कि अनुच्छेद 387 में, ह6 भ्रालिया। ज़ाएणंड्ंणाड परावए 96 780० ण क्ीलिया 
592०5 0 ण: क्रॉलिया। 9प्र00525 99 5प० णत०” ऐसे आदेश द्वारा विभिन्‍न 
राज्यों तथा विभिन्‍न प्रयोजनों के लिये विभिन्न उपबन्ध बनाये जा सकेंगे।) शब्दों 
को हटा दिया जाये।” 


अनुच्छेद 387 के द्वारा, कुछ निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये जनसंख्या के 
निर्धारण के बारे में विशेष उपबन्ध दिये गये हैं। मुझे स्मरण हे कि सभा के पिछले 
अधिवेशन में, इसकी जगह पहले जो अनुच्छेद था, उससे राष्ट्रपति को उससे भी 
अधिक अधिकार देने की बात कही गई थी जितना कि वर्तमान अनुच्छेद में (अंग्रेजी 
प्रति में दिये टेढे अक्षरों को छोड़कर) सोचा गया है। उस समय सभा में इस 
पर पूरी तरह से बहस हुई थी और अन्त में अनुच्छेद में ऐसा संशोधन किया 
गया था कि उसमें भारत या उस के किसी भाग की जनसंख्या के निर्धारण का 
ही उल्लेख रखा गया था। अनुच्छेद की अन्य बातों को बहुत महत्वपूर्ण बताया 
गया था और उनके बारे में विनियमन का काम संसद्‌ पर छोड़ा गया था। मुझे 
अच्छी तरह याद है कि आप ने भी बहस में दखल दिया था और सभा को 
विश्वास दिलाया था कि देश की या उसके किसी भाग की जनसंख्या के निर्धारण 
की ही बात अनुच्छेद में रखी गई है। अंग्रेजी प्रति में अब टेढे अक्षरों में जो 
बातें यहां बढ़ा दी गई हैं वह ऐसी हें जो मेरी तुच्छ राय में बहुत ही महत्वपूर्ण 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


हैं ओर उन्हें हमें राष्ट्रपति तथा कार्यपालिका के विवेक और निर्णय पर न छोड़ना 
चाहिये। इस अंश में विभिन्‍न प्रयोजनों के लिये विभिन्‍न उपबंधों के बनाये जाने 
की भी बात कही गई है। मैं नहीं जानता कि किन प्रयोजनों के लिये यह उपबन्ध 
किया जा रहा है। मेरा ख्याल तो यही है कि हमें इस बात को राष्ट्रपति और 
कार्यपालिका के हाथ में न छोड़ना चाहिये। इस संशोधन न. 420 को मैं सभा के 
सामने रखता हूं और सिफारिश करता हूं कि वह इस पर अच्छी तरह विचार करे। 


संशोधन नं. 42। को मैं मसौदा समिति पर छोड़ता हूं। संशोधन नं. 422 शाब्दिक 
मात्र है और उसे भी मैं मसौदा समिति के निर्णय पर छोड़ता हूं। 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 39, संशोधन नं. 424 | 


*आ्री एच.वी. कामतः एक संशोधन है श्री ठक्‍कर बापा का जिसका नं. हे 
423 । 


“अध्यक्ष: मसोदा समिति की ओर से कोई संशोधन नहीं है। आप अनुच्छेद 
39] पर अपने संशोधन नं. 424 को पेश कर सकते हं। 


*भ्री एच.वी. कामतः मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमानः 


“कि अनुच्छेद 39। के खंड () में, .्गणावाथ ॥7' शब्दों की जगह जहां 
भी वह प्रयुक्त हुए हों, 'गागाव्ाणा (00! शब्द रखे जायें।” 


यह केवल एक शाब्दिक संशोधन है और इसे मैं मसोदा समिति पर छोड़ता 
हूं। आगे मैं यह संशोधन रखता हूं: 


“कि अनुच्छेद 39] के खंड () में, 'शाजाग्राए ॥ 6 (/णाहधापांणा! शब्दों 
की जगह “्राशांतडह ०णाभा।2१ गा ॥6 ८०णाहतापंणा' शब्द रखे जायें।” 


यह संशोधन भी नं. 424 की ही तरह का है और इसे भी में मसौदा समिति 
पर छोड़ता हूं। वह जो चाहे फैसला करे। 


*श्री आर.के. सिधवाः अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 39। के अन्त में यह नया खंड जोड़ दिया जाये: 


[(3) 8प्रता था भाशातवाशा। ण क्राशावाशा$ $॥4 96 [80९06, जाता] (एछ० 
॥0णर॥3 ० ॥6 945था९9 एज इप्ठा था वा 7 एथाशिाशा। (0 ॥85 ॥[त0५१।  . 
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(3) ऐसा या ऐसे संशोधन, ऐसा आदेश निकालने से दो महीने के भीतर संसद 
के अनुमोदन के लिये उसके सामने रखे जायेंगे] 


यह अनुच्छेद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है श्रीमान और... 


*शथ्री टी.टी, कृष्णमाचारी: अगर अनुमति हो तो माननीय मित्र की बात में 
हस्तक्षेप करूं? मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति तो संविधान के उपबंधों 
में एक ऐसी बात रखेगा जो तथ्य होगी और उस पर संसद की स्वीकृति की 
या उसे संसद के समक्ष रखे जाने की कोई गुन्जाइश नहीं होगी क्योंकि 26 जनवरी 
तक ये सभी परिवर्तन संविधान में शामिल कर लिये जायेंगे। अगर ऐसा नहीं होता 
है तो ये राज्य जिन के सम्बन्ध में इन परिवर्तनों की चर्चा की गई है वह अनिश्चित 
दशा में पड़े रह जायेंगे। 


*थ्री आर.के. सिधवा: मेरा कहना यह है मैं इस अनुच्छेद को पढ़ देता हूं. 
इस में कहा गया है कि:- 


“[ 0 भाए 6 97#णछलशा ॥॥6 9क४शआांाश णए धा$ एगाशॉपाणा ातव 8 
९0ण्ाालार्शालशा क्षाए बलांणा 48 शा प्रावक 6 छाएशंडगणा5$ 0 ॥6 
(70एलआगआशा। ए गाता 40, 4935, जाती गा ॥6 कुगरांणा ण 6 ?्ग्क्‍ला 
7९तुणा65 भाए भाशावाशा शा 6 काशऊ 8टा०व6 भाव ॥6 70प॥ 80०॥९०११९, 
ग6 शिल्गंवद्ा। ॥39, ॥0णज्ावडश्ावाए भाजशताशारश गा 5 (णा्रपा0), 0५ 
0क0, 7966 5परी भाशावाशा क 6 520 $8९00९०१705 35 7989 96 ९225549 
00 शांएठ शील्लि 00 ॥6 बलांगणा 50 (॥शा का ्राए 5प्रता एकल ॥437 ९८णाका। 
5प्रण] 5पछएगाला।4, गाटांवशा॥ भाव ८णाइ०वपथातं [/0शं5075, 38 6 
शिल्शंवल्ा 7939 १6९॥ ॥6९८655479 7, 


(यदि संविधान के पारित होने तथा उस के प्रारम्भ के बीच में किसी समय 
भारत-शासन-अधिनियम 935 के उपबन्धों के अधीन कोई क्रिया की जाती 
है जिसके लिये राष्ट्रपति की राय में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में 
कोई संशोधन अपेक्षित है तो राष्ट्रपति, इस संशोधन में किसी बात के होते 
हुए भी, आदेश द्वारा उक्त अनुसूचियों में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे कि 
इस प्रकार की गई क्रिया को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों तथा ऐसे 
किसी आदेश में ऐसे अनुपूरक, प्रासंगिक तथा अनुषंगिक उपबन्ध भी अभ्तर्विष्ट 
हो सकेंगे जेसे कि राष्ट्रपति आवश्यक समझे।) 


मैं यहां प्रथम अनुसूची के लिये ही कह रहा हूं जो एक बड़ा विवादास्पद 
विषय है। गत अधिवेशन में हमने इस पर विचार किया था और सभा के विचारर्थ 
इसे स्थगित रखा था। प्रथम अनुसूची है राज्यों के बढ़ाने या घटाने के बारे में 
तथा उनके नामकरण के बारे में। अगर उस में कोई अतिरिक्त नाम जोड़ा जाता 
है तो यह काम क्‍या राष्ट्रपति पर छोड़ा जायेगा? मान लीजिए मद्रास को विभक्‍त 
करना है। मैं जानना यह चाहता हूं कि क्‍या राष्ट्रपति को यह शक्ति रहेगी कि 
वह सूची में आंध्र का नाम या महाराष्ट्र का नाम जोड़ सकता है या राज्यों के 
नामों में परिवर्तन कर सकता है? 
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*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इस संविधान के प्रवर्तन में आने के पहले ही इस 
सम्बन्ध में भारत-शासन-अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जा चुकी रहेगी? 


*थ्री आर.के. सिधवा: मैं समझता हूं कि राज्यों के नाम को बदलने का प्रश्न 
सर्वधा सभा के अधिकार में रहना चाहिये। मैं सादर यह कहूंगा श्रीमान, कि मैं 
यह महसूस करता हूं कि यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मसला है जिस पर सभा 
की राय लेकर ही कुछ किया जा सकता हेै। संयुक्त प्रान्त से उसका नाम बदलने 
के बारे में एक सुझाव आ चुका है और संयुक्त प्रान्त के सदस्यों को छोड़ कर 
बाकी सब की ओर से उस का विरोध हो रहा है। फिर नये प्रान्तों के बनने की 
बात है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या हमारी कोई बात न 
सुनी जायेगी और केवल सम्बन्धित प्रान्तों के सदस्यों की राय से यह काम कर 
लिया जायेगा? अतिरिक्त प्रान्त बनाये जायें या नहीं, प्रान्‍्तों का विभाजन किया जाये 
या नहीं तथा उन के नामों में क्‍या परिवर्तन किया जाये, इन सभी बातों के बारे 
में हमारी राय के अनुसार काम होना चाहिये। इसलिये केवल रस्मी तौर पर मैंने 
यह संशोधन रखा है। मेरा अभिप्राय यही है कि राष्ट्रपति को इसका अधिकार न 
देना चाहिये। इससे तो यह होगा। वह बड़ी विषम स्थिति में पड़ जायेगा। ऐसे महत्वपूर्ण 
मसलों के बारे में, जिस को ले कर यहां सभा में तथा सदस्यों में बड़ा मतभेद 
होगा? राष्ट्रति को अधिकार दे कर आप उसे संकट में डाल देंगे। 


इसलिय मेरा मन्तव्य तो यही है कि इस अनुच्छेद का मसौदा फिर से बनाया 
जाये या कल तर्क इसमें इतना अंश और जोड़ दिया जाये। या यह भी हो सकता 
है कि आपस की रजामंदी से इसे अभी स्थगित रखा जाये और सभा के उठने 
के पहले यानी तृतीय पठन को स्वीकार करने से ठीक पहले हम इस पर विचार 
कर के निश्चय कर लें। पर राज्यों के नामकरण के सम्बन्ध में या नये राज्यों 
की रचना के सम्बन्ध में इस सभा को कोई अधिकार न हों--मैं निजी राय जाहिर 
कर रहा हूं--यह मेरी समझ से तो बड़ा अनुचित होगा। इसलिये मेरा कहना यह 
है और मैं आप से यह अनुरोध करूंगा--मैं व्यक्तिगत रूप से यह अपील आप 


“अध्यक्ष: भारत-शासन-अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कार्रवाई की 
बात यहां कही गई है। यदि भारत-शासन-अधिनियम के अधीन किसी नये प्रान्त 
की रचना की जाती है तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अधीन तदनुसार कार्रवाई करेगा। 
वर्तमान प्रान्तों के नामकरण से इस का कोई वास्ता नहीं है। 


*थ्री आर.के. सिधवाः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या राष्ट्रपति इस संविधान 
के अधीन प्रान्तों के नाम में परिवर्तन तो नहीं कर सकता हे? 


“अध्यक्ष: वर्तमान प्रान्तों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है 
किन्तु अगर कोई नया प्रान्त बनता है तो उस का नाम तो रखना ही होगा। यदि 
भारत-शासन-अधिनियम, 935 के उपबन्धों के अधीन कोई कार्रवाई की गई यानी 
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यदि 26 जनवरी के पहले कोई नया प्रान्त बनाया गया तो राष्ट्रपति का काम यही 
होगा कि वह इस तथ्य को दृष्टि में रख ले और अनुसूची में इसको शामिल कर 
दे। 


*शआ्री आर.के, सिधवाः: इस में संसद को अपनी राय देने का हक होगा या 
नहीं। 


“अध्यक्ष: नये प्रान्त बनाने के बारे में धारा 90 के अधीन, कार्रवाई करेगा 
गवर्नर जनरल। राष्ट्रपति तो केवल यह करेगा कि इस नये प्रान्त को अनुसूची में 
शामिल कर देगा। 


*आ्री आर.के. सिधवाः इस का मतलब तो यह हुआ कि इस धारा के अधीन, 
मंत्रियों की राय पर गवर्नर जनरल कार्रवाई करेगा। 


“अध्यक्ष: अवश्य ही यह सब कार्रवाई गवर्नर जनरल करेगा और मंत्रियों की 
राय पर करेगा। प्रान्तों के विधान मंडलों की राय को अच्छी तरह समझे बिना 
गवर्नर जनरल सम्भवत: कोई कार्रवाई न करेगा। 


*श्री आर.के. सिधवा: क्‍या मैं यह जान सकता हूं कि क्‍या इस अधिनियम 
के अधीन गवर्नर जनरल प्रान्तों के नाम भी अपनी ओर से रख सकता है? 


“अध्यक्ष: वर्तमान प्रान्तों के नाम में वह परिवर्तन नहीं कर सकता है पर केवल 
नवरचित प्रान्तों को नाम दे सकता है। यदि कोई नया प्रान्त बनता है तो राष्ट्रपति 
इस बात को दृष्टि में रखेगा और अनुसूची में इसे शामिल कर देगा। 


*आ्री आर.के. सिधवा: इस का मतलब यही हुआ कि हमें अपनी राय जाहिर 
करने का मौका नहीं दिया जायेगा। 


“अध्यक्ष; अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो नये प्रान्तों के बनने का सवाल 
तब तक रुका रह जायेगा जब तक कि नया संविधान प्रर्वतन में नहीं आ जाता 
है। यह अनुच्छेद रखा ही इस लिये गया है कि अगर नये प्रान्तों की रचना के 
लिये अनुकूल स्थिति हो तो नये प्रान्त बनाये जा सकें। पर गवर्नर जनरल को 
26 जनवरी के बाद धारा 290 के अधीन इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने 
का अधिकार न रह जायेगा। 26 जनवरी तक तो उसको यह अधिकार 
भारत-शासन-अधिनियम के द्वारा मिला प्राप्त ही रहेगा। इसे आप केसे छीन सकते हैं? 


*आ्री आर.के, सिधवा: 26 नवम्बर को जब सभा का अधिवेशन समाप्त होगा 
उस के पहले क्या हमें यह मालूम नहीं हो जा सकता है? 
अध्यक्ष: यह में नहीं कह सकता हूं। 


*भ्री थिरूमल राव: यह मसला है विधान सभा का, वही इस पर विचार 
कर सकते हें। हम यहां भविष्य के लिये संविधान तैयार कर रहे हें। श्री सिधवा 
का संशोधन यह सर्वथा अप्रासंगिक है क्‍योंकि उनके प्रश्न का सम्बन्ध हे संसद से। 
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*श्री आर.के. सिधवा: मैं अपनी राय जरूर व्यक्त कर देना चाहता हूं। 


“अध्यक्ष: भारत-शासन-अधिनियम, 935 के अधीन, गर्वनर जनरल जो कुछ 
भी कार्रवाई कर सकता हे वह 26 जनवरी तक ही कर सकता है और इस 
अधिनियम के अधीन उसके उपचार के लिये आप जो भी चाहें कर सकते हें। 


*आ्री आर.के. सिधवाः इस में उपचार की तो कोई व्यवस्था नहीं रखी गई 


“अध्यक्ष: उपचार के लिये इस अधिनियम पर आप संशोधन रख सकते हें। 
*थ्री आर.के. सिधवाः इसके लिये समय जो नहीं रह गया हे। 


“अध्यक्ष; यही तो बात है जो यह अनुच्छेद रखा गया है ताकि किसी 
आवश्यकता विशेष का निराकरण किया जा सके। 


*श्री आर.के. सिधवाः मैं आशा करता हूं कि श्रीमान आप इस बात को 
ध्यान रखेंगे। यह विषय सभा के समक्ष पहले भी आया था। अब इस अनुच्छेद 
के द्वारा सभा का अधिकार छिन जाता हे। 


“अध्यक्ष: सभा का कोई अधिकार इस से नहीं छिनता है। इससे केवल यही 
होता है कि भारत-शासन-अधिनियम 935 के अधीन अगर इस सम्बन्ध में कोई 
बात की जाती है तो राष्ट्रपति उसको अनुसूची में शामिल कर लेगा। 


*अआ्री आर.के, सिधवा: सभा का जो अधिकार छिनता वह यह है गत अधिवेशन 
हम ने प्रथम अनुसूची पर तथा नये प्रान्तों के बनाने के प्रश्न पर विचार किया 
था उस समय इस मसले को स्थगित रखा गया था। 


“अध्यक्ष: किस बात को स्थगित रखा गया था? इस बात को नये प्रान्त बनाये 
जायें या नहीं। यह प्रश्न आज भी स्थगित रखा जा रहा हेै। 


*थ्री महावीर त्यागी: आशा करता हूं श्रीमान कि यहां प्रेसिडेंट से अभिप्रेत 
है संविधान सभा का प्रेसिडेंट न कि शासन का प्रेसिडेंट 


“अध्यक्ष: प्रेसिडेंट तो केवल एक ही होगा और वह होगा भारतीय राज्य-संघ 
का प्रेसिडेंट। 


“गाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: जवाब में में इस मसले पर भी प्रकाश 
डालने जा रहा हूं। श्री सिधवा अपनी बात अब खतम कर सकते हें। 


(अनुच्छेद 392 पर आया हुआ संशोधन नं. 427 पेश नहीं किया गया) 


“अध्यक्ष; अब लिया जाता है संशोधन नं. 428 जो श्री कामत का है। पर 
मैं समझता हूं कि यह मंजूर हो चुका हे? 
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*श्री एच.वी. कामतः नहीं श्रीमान, यह अभी मंजूर नहीं हुआ है। 


मैं अपना संशोधन नं. 428 उपस्थित करता हूं श्रीमान। पर मैं यह देखता हूं 
कि अनुच्छेद 392 को प्रस्तावित खंड (2) का मसौदा बदल दिया गया है। जो 
संशोधन सूची 4 हम लोगों को कल रात को मिली है उसमें यह खंड संशोधित 
रूप में रखा गया है। अगर अनुमति हो तो उस पर ही मैं अपना संशोधन पेश 
करू? 


“अध्यक्ष: हां, पेश कीजिये। 
*थ्री एच.वी. कामतः मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:-- 


“कि संशोधन-सूची 4 के संशोधन नं. 505 में, जो अनुच्छेद 392 के खंड 
(3) पर है, (अब सूची 4 में इस का नम्बर हो जायेगा 572) कर्लाण०' 
शब्द को जगह “्राप! शब्द रखा जाये।” 


अथवा विकल्पश: यह: 


“कि सूची 4 के संशोधन नं. 572 में जो अनुच्छेद 392 के खंड (3) पर 
है, कर्शणा०' शब्द की जगह "पा ग्रगगा८तां॥०ए फएर्शणा०' शब्द रखे जायें।” 


मैं यह देखता हूं श्रीमान कि यहां ऋर्शणा०' शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है 
और इससे खंड के आशय का बोध नहीं हो पाता है। यहां मतलब यह है कि 
जब तक कि नया संविधान प्रारम्भ नहीं हो जाता है तब तक इन शक्तियों का 
प्रयोग गवर्नर जनरल करेगा। मान लीजिये नया संविधान 26 जनवरी को प्राय: सूर्योदय 
के समय से लागू हो जाता है तो सूर्योदय से ठीक पहले तक इन शक्तियों का 
प्रयोग गवर्नर जनरल द्वारा किया जायेगा। यहां %र्थणा०' शब्द का प्रयोग बड़ा अस्पष्ट 
है और खासकर के संविधान में ऐसे अस्पष्ट शब्द का प्रयोग मेरी समझ से अच्छा 
नहीं माना जा सकता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इस की जगह “ण्ा! 
शब्द रख दिया जाये। इस शब्द के द्वारा हमारा आशय उस से कहीं अधिक साफ 
हो जाता है जितना कि कर्शथण०' शब्द से हो पाता है। ऋर्शण७०' का मतलब तो 
यह हुआ कि संविधान के प्रारम्भ के पहले किसी भी समय। इससे किसी निश्चित 
समय का बोध नहीं होता है। पर अगर मेरे कथन में कोई गलती हो तो उसे 
मानने को मैं तैयार हूं। मैं उन लोगों की बात मानने को तैयार हूं जिन्हें भाषा 
का मुझसे अधिक ज्ञान है तथा जो इस मसले पर मुझ से अधिक योग्यता रखते 
हैं। अगर उनका यही कहना है कि +%र्थण०' शब्द ही यहां ठीक होगा तो मैं 
इसे मान लूंगा पर ऐसे लोगों की कोई राय नहीं और मुझे खुद अपने आप इस 
पर फैसला करना हो तो मैं कर्श००' की जगह “प्रा! शब्द ही रखूंगा। या अगर 
+%र/००' शब्द को रखना हो तो “प्राधा ॥72९092०9 9९0०6”? इस रूप में रखूंगा। 
किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं, मैं इसे सभा तथा मसौदा समिति की बुद्धिमता 
पर छोड़ता हूं और वह जो भी करेंगे वह मुझे मान्य है। 
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[ श्री एच.वी. कामत] 
अब मैं अपने दूसरे संशोधन--संशोधन नं. 434 को पेश करता हूं। 
वह यों है;-- 


“कि प्रथम अनुसूची के भाग क के मद 5 में “कोशल विदर्भ! नाम की 
जगह “मध्य प्रदेश! रखा जाये।” 


सभा को याद होगा श्रीमान्‌ू कि जब गत अधिवेशन में यह सूची स्वीकार की 
गई थी उस समय आप ने हम लोगों को बताया था कि प्रथम अनुसूची के भाग-क 
के राज्यों के नामों में जो भी परिवर्तन किये जायेंगे या सोचे जायेंगे उन पर इस 
अधिवेशन में यहां विचार किया जायेगा। उस समय जो संशोधन आये थे वह सब 
आप के अनुदेशाधीन प्रान्तीय सरकारों को भेज दिये गये थे। 


“अध्यक्ष: में आप को यह बता दूं और शायद इस से बहस में कम समय 
लगे कि मध्यप्रान्त की सरकार ने अपने प्रान्त का नाम मध्य प्रदेश रखने की सिफारिश 
की है। अत: इस संशोधन पर शायद अब और बहस करने की कोई जरूरत नहीं 
रह जाती हेै। 


*भ्री एच.वी. कामतः इस को लेकर पत्रों में कुछ विवाद जरूर चला था 
पर अगर इस नाम को स्वीकार कर लिया गया है तो इस पर बहस की कोई 
जरूरत नहीं रह जाती है। मैंने यह सुना था कि मसौदा समिति ने इस नाम को 
पुनः प्रान्तीय सरकार के पास विचारार्थ वापस भेज रखा हे। 


*थ्री आर.के. सिधवाः एक बात जानना चाहता हूं श्रीमान। कया प्रान्तीय सरकार 
की जो सिफ़ारिश होगी वही यहां मंजूर की जायेगी? 


अध्यक्ष: ऐसी बात नहीं है। में केवल यह कह रहा था कि यही संशोधन 
मसौदा समिति ने रखा हे इसलिये इस पर राय ले ली जायेगी और श्री कामत 
को अपने संशोधन पर वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। 


*पंडित बालकृष्ण शर्मा: आप ने अभी जो कुछ कहा है उसे देखते हुए 
मैं यह जानना चाहता हूं कि संयुक्त प्रान्त ने जिस नाम की सिफारिश की वही 
क्या मसौदा समिति का भी संशोधन समझा जायेगा? 


*थ्री आर.के. सिधवाः ठीक इसी बात की ओर तो मैं आप का ध्यान आकृष्ट 
कर रहा था। में भी यही जानना चाहता था कि प्रान्तीय सरकार का निर्णय ही 
क्या मसौदा समिति का निर्णय हो जायेगा? मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। 


“अध्यक्ष: अच्छी बात है, अगर आप का यह ख्याल है तो हम यही मान 
कर चलेंगे। 


*श्री महावीर त्यागी: अभी उस दिन हम ने यह निर्णय किया था कि प्रान्तीय 
सरकारों की ओर से नाम आ जाने पर हम नामों को स्वीकार करेंगे 
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“अध्यक्ष: नाम तो आ चुके हैं, पर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो सभा 
को अधिकार है कि वह जो नाम चाहे स्वीकार करे और उसके लिये कोई जरूरी 
नहीं है कि वह प्रान्तीय सरकार की सिफारिशों को माने ही। 


*ग्री आर.के. सिधवा: आप ने भी तो यही कहा था श्रीमान कि मसौदा समिति 
प्रान्‍्नीय सरकारों की सिफारिशों पर विचार करेगी। 


“अध्यक्ष: अच्छी बात है, अब हम लेते हैं संशोधन नं. 432 को। 


*आ्री एच.वी. कामतः अपने संशोधन नं. 43। के सम्बन्ध में मुझे खुशी हे 
कि प्रान्तीय सरकार ने भी “मध्य प्रदेश” नाम की सिफारिश की है। मेरा ख्याल 
है, 'कोशल विदर्भ'” से कहीं अच्छा और सुन्दर नाम होगा “मध्य प्रदेश' मुझे विश्वास 
है कि सभा इसे अवश्य स्वीकार करेगी। 


अब मैं अपने संशोधन नं. 432 को पेश करता हूं। वह यों है: 


“कि प्रथम अनुसूची के भाग क की मद 9 में “संयुक्त प्रान्त' की जगह 
*गंगावर्त' नाम रखा जाये।” 


*भ्री महावीर त्यागी: क्‍या कहा गंगापुत्र? 
श्री एच.वी. कामतः नहीं, गंगावर्त। 


श्री आर.के. सिधवा: मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी इसे स्थगित रखा 
जाये जब तक कि मसौदा समिति की राय हमें न मालूम हो जाये। गत अधिवेशन 
में आप ने यही कहा था कि मसौदा समिति उस सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव रखेगी। 


*अध्यक्ष: प्रस्ताव तो यहां आ चुके हैं। उन पर मत लेने के पहले हम मसौदा 
समिति की राय ले लेंगे। 


*थ्री एच.वी. कामतः यह मैं अवश्य अनुभव करता हूं श्रीमान्‌ कि “आर्यावर्त! 
एक भव्य संस्कृत नाम होगा और शायद वेदों में भी इसका उल्लेख है--किन्तु 
मेरी इस बात से किसी को कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि आजकल आर्यतवर्त 
नाम समस्त भारत के लिये, ही लागू होता है न कि इसके किसी अंग विशेष 
के लिये। खूब, खूब, मैं नहीं समझता कि आज के जमाने में हम किसी प्रान्त 
विशेष का नामकरण प्रजाति के आधार पर कर सकते हैं और आर्यावर्त नाम में 
प्रजातीयता की गंध अवश्य हे। 


*पंडित बालकृष्ण शर्मा: प्रजातीयता की कोई गंध इस में नहीं है, हां संस्कृतिक 
गंध अवश्य इस में हे। 


*भश्री एच.वी. कामतः यदि इस में केवल संस्कृतिक गंध भी है तो भी यह 
नाम किसी प्रान्त विशेष को देना ठीक नहीं होगा क्योंकि समूचे भारत की 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


संस्कृति-चाहे आप आर्य-संस्कृति कहिए या भारतीय संस्कृति कहिए--एक है। किसी 
प्रान्‍ु्न विशेष को आर्यावर्त कहना यानी आर्यों का निवास स्थान बताना अन्य प्रान्त 
वालों पर एक आशक्षेप होगा जिस पर, मेरा ख्याल हे कि अन्य प्रान्त वाले अवश्य 
आक्रोश करेंगे। जब सारा भारतवर्ष आर्यावर्त के नाम से ज्ञात है, तो किसी विशेष 
प्रान्‍्न को यह नाम देना उचित नहीं होगा। जब आर्य लोग भारतवर्ष में आये और 
उत्तरी भारत के एक प्रदेश विशेष में बस गये तो उस भाग को उन्होंने आर्यावर्त 
का नाम दे दिया। जब वे लोग दक्षिण की ओर बढ़ गये तो सारे देश को ही, 
जिसे हम आज भारत कहते हैं उन्होंने आर्यावर्त नाम दे दिया। अपने एक वेद के 
अनुसार ऐसा ही माना जाता है। इसलिये मेरा यह ख्याल है कि किसी एक प्रान्त 
को आर्यावर्त कहना ठीक नहीं होगा। 


जहां तक कि “गंगावर्त' नाम का सम्बन्ध है, खुद तो मैंने वेद नहीं पढ़े हें 
पर मुझे एक प्रामाणिक सज्जन ने बताया है कि किसी एक वेद में ऋगवेद या 
सामवेद में उस भाग का उल्लेख गंगावर्त के नाम से किया गया है जहां आर्य 
लोग आ कर पहले बसे थे। अधिकतर उल्लेख आप को आर्यावर्त का ही मिलेगा 
पर कहीं कहीं अब तक गंगावर्त का उल्लेख भी आप को मिलेगा और इस नाम 
में प्रजातीयता की कोई गंध नहीं है। गंगा भारत की सब से बड़ी और पवित्र नदी 
है और सभी भारतीयों की दृष्टि में यह नदी संसार की शेष सभी नदियों से महत्वपूर्ण 
और पवित्र है। गंगा के सम्बन्ध में एक प्राचीन परम्पपा चली आयी है। संयुक्त 
प्रान्‍्न् के अपने माननीय मित्रों से में अनरोध करूंगा कि वह इस नाम पर गम्भीरता 
के साथ विचार करें और इस पर गौर करें कि आर्यावर्त की अपेक्षा गंगावर्त नाम 
रखना क्‍या अधिक उपयुक्त और बुद्धिसंगत नहीं होगा। भारतीय इतिहास और पौराणिक 
कथाओं पर हमारे दर्शनों, वेदों, पुराणों तथा धर्मग्रंथों पर गंगा का बहुत प्रभाव पड़ा 
है। जहां तक मेरा निजी सम्बन्ध है, अगर आर्यावर्त की जगह इस प्रान्त का नाम 
गंगावर्त कर जाता है तो मुझे परम प्रसन्‍नता होगी क्‍योंकि आर्यावर्त तो, समूचे भारत 
को कहते हें। 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:-- 


“कि प्रथम अनुसूची के भाग क की मद 9 में, ॥6 एव |0जशं॥ाट८5 
(संयुक्त प्रान्त)” की जगह “आर्यावर्त' नाम रखा जाये।”! 


माननीय मित्र श्री कामत ने आर्यावर्त नाम का विरोध किया है जिसे हमारा प्रान्त 
चाहता है और गंगावर्त नाम का सुझाव दिया है। आर्यावर्त नाम रखने के विरुद्ध 
वह इसलिये है कि यह नाम समूचे भारत के लिये लागू होता है। यदि वह अनुच्छेद- 
। को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि अपने समस्त देश का नाम वहां बताया गया 
है भारत और आर्यावर्त नाम छोड़ दिया गया है। इस लिये आप का यह कहना 
कि आर्यावर्त समूचे देश को कहते हैं, सही नहीं है। यदि हमारे प्रान्त ने अपने 
लिये भारत नाम रखने का सुझाव दिया होता तो उनके कहने का कुछ मतलब 
होता पर जब हम अपने प्रान्त का नाम आर्यावर्त रखना चाहते हैं तो उनका यह 
तर्क सर्वथा अनुपयुक्त हे। 
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समूचे भारत को कभी आर्यावर्त नहीं कहा जाता था। केवल उत्तरी भारत और 
विशेषत: पंजाब संयुक्त प्रान्‍्त और बिहार को ही लोग यहां आर्यावर्त कहते थे। 
श्री कामत ने गंगावर्त नाम का सुझाव दिया है पर गंगा न केवल संयुक्त प्रान्त 
में ही बहती है बल्कि यह बिहार और बंगाल में भी प्रवाहित होती है। इसलिये 
उनका तर्क तो इस नाम के बारे में भी लागू किया जा सकता है। यह कहना 
कोई तर्क नहीं है कि हम अपने प्रान्त को ऐसा नाम देना चाहते हैं जो समस्त 
देश के लिये लागू होता है, और.......... 


*आ्री वी. दास: आप एक तो अपनी भाषा को हम पर लाद ही रहे हैं पर 
अब हमारे देश के नाम को भी अपने प्रान्त के लिये चुरा लेना चाहते हें। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: आर्यावर्त नाम का मुझाव न केवल मैंने दिया 
है बल्कि हमारी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने भी दिया है जिसके पचास सदस्यों ने 
मिलकर इस पर विचार किया है। उन लोगों ने सर्वसम्मति से यह मत व्यक्त किया 
है कि हमारे प्रान्‍्त का नाम “आर्यावर्त' होना चाहिये। प्रानन्‍्त की सरकार ने भी इसी 
नाम की सिफारिश की है में नहीं समझता कि हमें वह नाम देने में सभा को 
इनकार करना चाहिये जिस नाम से हम आज चिरकाल से ज्ञात होते आये हेैं। यदि 
किसी प्रान्त को, जैसे कि पंजाब या बिहार को इस पर ईर्ष्या होती है और यह 
नाम वह अपने लिये चाहते हैं तो बात दूसरी है वरना जब और किसी प्रान्त ने 
अपने लिये इस नाम की मांग नहीं की है तो कोई कारण नहीं है क्‍यों नहीं हम 
अपने प्रान्त को इस नाम से पुकारें। आशा है कि हमारे प्रान्त को यह नाम देने 
पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रान्त की कांग्रेस कमेटी ने तथा वहां के 
मंत्रिमण्डल ने--दोनों ने ही--प्रान्‍्न॒ का यही नाम तय किया हे। 


इस के विरुद्ध एक तर्क यहां यह रखा गया था कि अगर हम अपने प्रदेश 
को आर्यावर्त कहते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हम ही आर्य हैं और यहां 
शेष लोग नहीं हैं। इसका यह मतलब नहीं है। चूंकि समस्त देश में केवल एक 
हमारे ही प्रान्त ने इस नाम की मांग की है अतः माननीय मित्र का कहना यह 
है कि इसमें प्रजातीयता की गंध है। आर्यावर्त शब्द में प्रजातीयता की कोई बात 
नहीं है। उत्तरी भारत का यही प्राचीन नाम है और हमारा प्रान्त उत्तरी भारत का 
हृदयस्थल हे। में नहीं समझता कि सभा को हम पर कोई नाम लादना चाहिये जिसे 
हम नहीं चाहते हैं। आशा है सभा मेरे संशोधन का समर्थन करेगी। 


*श्री टी.टी., कृष्णमाचारी: इस प्रश्न पर हमें कल विचार करना चाहिये क्‍योंकि 
हो सकता है कि मसौदा समिति ऐसी स्थिति में हो कि कोई एसा संशोधन रखे 
जिससे सम्भवत: सभा के अधिकांश सदस्यों को सन्‍्तोष हो जाये। 


“अध्यक्ष: हां, नाम के प्रश्न पर हम कल विचार करेंगे। 
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*भश्री एच.वी. कामतः अब मैं नं. 434 से 437 तक के सभी संशोधनों को 
पेश करता हूं। वह यों हें: 

“कि पैरा 9 के उप पैरा 3 में, 'तणागगाए 06 ए०गा०7" से लेकर कर्लगल पा 

०ण्रा)ारआव्थाआ। तक के सभी शब्द हटा दिये जायें।” 


“कि पैरा 0 का उप पैरा 2 हटा दिया जाये।” 


“कि पैरा 0 के उपपैरा 4 में ४० थाए 840०' शब्दों की जगह “रा थाए 
846! शब्द रखे जायें।” 


“कि पेरा 2 के उपपैरा 3 में, प्रथम पंक्ति में आय “॥70' शब्द की जगह 
कामा (अर्ध विराम) का चिह्न रखा जाये।” 


मेरा अन्तिम संशोधन केवल विराम चिह्न से सम्बन्ध रखता है और इसे में मसोदा 
समिति पर छोड़ता हूं। वह जो ठीक समझे रखे। 


मुझे यह मालूम हुआ है श्रीमान, कि इस बारे में एक शुद्धि पत्र निकाला गया 
है अतः इस के लिये जोर नहीं दूंगा। जहां तक संशोधन नं. 434 और 435 का 
सम्बन्ध है इनमें उन न्यायाधीशों के वेतन के सम्बन्ध में उपबंध किया गया हे 
जो संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधिपति या न्यायाधीश नियुक्त किये जायेंगे। नये न्यायाधीशों को नियुक्त करने 
में तथा न्यायाधीश पद्‌ पर काम करने वाले पुराने व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त 
करने में एक अन्तर रखा गया है। जिन खंडों या उनके अंश विशेषों को मैं संशोधन 
द्वारा हटना चाहता हूं उसमें कहा यह गया है कि मुख्य न्यायाधिपति तथा न्यायाधीशों 
के लिये अब रखे गये वेतन में तथा संविधान के प्रारम्भ के पूर्व इनको मिलने 
वाले वेतन में जो अन्तर होगा वह उन लोगों को दिया जायेगा जो पहले से इन 
पदों पर काम करते आ रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि नव नियुक्त न्यायाधीशों 
में, तथा, फेडरल न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो पदस्थ न्यायाधीश अब 
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त किये जायेंगे उनमें 
यह अन्तर न रहना चाहिये। चंद व्यक्तियों के लिये ही यह अन्तर रखा गया है। 
अपने न्यायाधीशों के लिये हमने अब पांच हजार और साढ़े चार हजार वेतन रखा 
है। इतने पर भी अब अगर हम उनके नये और पुराने वेतन में जो अन्तर है 
उसे उन्हें देते हैं तो भारतीय जनता यही सोचेगी और ठीक सोचेगी कि हम अपने 
न्यायाधीशों को मोटा बना रहे हैं। यदि पुराने पदधारी नये वेतन पर काम करने 
को तैयार नहीं हैं तो मेरी समझ से सर्वोत्तम यह होगा कि--मैं यह नहीं विश्वास 
कर सकता हूं कि वह काम करने को तैयार नहीं होंगे क्यों कि वह भी उतने 
ही देशभक्त हे जितना हम, और मेरा ख्याल है कि इस नवनिश्चित वेतन पर वह 
स्वेच्छा से काम करने को तैयार होंगे पर अगर उनमें से कुछ केवल हठ या 
दुराग्रहवश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पद पर काम 
करने को तैयार नहीं होते हैं--तो सर्वोत्तम यह होगा कि नव भारतीय गणराज्य की 
सरकार उन लोगों से जगह छोड़ने को कह दे और उनकी जगह नये लोगों को 
नियुक्त कर ले जो हमें अपने सुयोग्य वकील समुदाय से पर्याप्त संख्या में मिल 
जायेंगे और नव निर्धारित वेतन पर काम करने के लिये सहर्ष तैयार रहेंगे। इस 
बात को मैं फिर कहूंगा कि हमारे लिये यह गलत होगा कि हम चंद व्यक्तियों 
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को जो संविधान के प्रारम्भ के पहले न्यायाधीश थे और जिनको हम अब भी उच्च 
न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनाना चाहते हैं, इस तरह सन्‍्तुष्ट 
करें। संविधान हमने बनाया समस्त देशवासियों का ख्याल रख कर न कि चंद 
व्यक्तियों का ख्याल रख कर जिन पर उसके उपबन्धों का असर पड़ सकता हे। 
इसलिये सभा से मैं यह सिफारिश करता हूं कि वह इन दो संशोधनों को स्वीकार 
करे। 


*अध्यक्ष: संशोधन नं. 438 पहले ही पेश हो चुका है। अब लिया जाता हे 
संशोधन नं. 439 जो सातवीं अनुसूची पर है। 


*श्री एच.वी. कामतः मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमानः 


“कि सातवीं अनुसूची की प्रथम सूची की प्रविष्टि | में (००भ०7०7' (तैयारी) 
शब्द के बाद “6 ०79०४४०7' (तथा प्रतिरक्षा विषयक कार्रवाई) शब्द रखे 
जायें।” 


प्रविष्टि में टेढ़े अक्षरों में जो शब्द आये हैं वही मसौदा समिति का संशोधन 
है और इन शब्दों को रखा गया है प्रतिरक्षा की तैयारी के सम्बन्ध में। मेरा ख्याल 
है श्रीमान, कि जहां तक सैन्य विज्ञान और युद्ध कला का सम्बन्ध है, इसमें प्रतिरक्षा 
की तैयारी तथा प्रतिरक्षा विषयक कार्रवाई दोनों ही बातें आती हैं। में अपना यह 
संशोधन इसी उद्देश्य से रख रहा हूं कि यह प्रविष्टि व्यापक रहे और इस में किसी 
तरह के किसी छिद्र की गुंजाइश न रह जाये। मेरे संशोधन के स्वीकृत होने पर 
प्रविष्टि का रूप यह हो जायेगा:- 


“[)6्ला०९ णी गाता भाव €एथाज >भा गीशारण गराप्रकाए कञाव्रभवांणा धा0 
0एथगांणा 0 (र(०१०८.......... ” (भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा 
जिस के अन्तर्गत प्रतिरक्षा के लिये तैयारी तथा प्रतिरक्षा की कार्रवाई..... ”) 


मैं यह संशोधन भी रखता हूं श्रीमानः 


“कि सातवीं अनुसूची की प्रथम सूची की प्रविष्टि 65 में, 90०॥०८' (आर्मी) 
शब्द के पहले ब्रव्गांगांशाथांणा 0” (प्रशासन या) शब्द रखे जायें।” 


यह नई प्रविष्टि जो यहां जोड़ी गई है वह है संघ के अभिकरण और संस्थाओं 
के बारे में जो वृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्पिक प्रशिक्षण--जिनके अन्तर्गत आरक्षी 
पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी है--के लिये हैं। इंडियन सिविल सर्विस वालों को 
भरती कर देने के बाद हमारी सरकार ने ाकागा &वकागांगरांग्राब्ाए० $5छएं०ट! 
(भारतीय प्रशासन सेवा) नाम की एक नई सेवा की यहां व्यवस्था की है और 
जो लोग इस सेवा में लिये जाते हैं उन्हें दिल्‍ली के एक विद्यालय में शिक्षा दी 
जाती है या और कहीं भी उन को शिक्षा देने की व्यवस्था की जा सकती है। 
किन्तु यह एक तथ्य है कि प्रशिक्षण-विद्यालय न केवल आरक्षी पदाधिकारियों को 
शिक्षा देने के लिये है बल्कि प्रशासनीय पदाधिकारियों को शिक्षा देने के लिये है। 
मैं नहीं समझ पाता हूं कि यहां केवल आरक्षी पदाधिकारियों का ही उल्लेख क्‍यों 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


किया जा रहा है। या तो आप सभी असैनिक पदाधिकारियों का यहां उल्लेख कीजिये 
या अगर आरक्षी पदाधिकारियों का उल्लेख करते हैं तो अन्य आवश्यक सेवाओं 
के पदाधिकारियों का भी अर्थात प्रशासकीय पदाधिकारियों का भी उल्लेख कीजिये। 
इसलिये सभा से मैं सिफारिश करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे। 


“अध्यक्ष: श्री सिधवा किस प्रविष्टि को आप स्थानान्तरित करना चाहते हें? 
*थ्री आर.के. सिधवाः मेरा संशोधन यह है श्रीमानः 
“कि सूची 3 की प्रविष्टि 34, सूची | में स्थानान्तरित की जाये।” 


प्रविष्टि 34 मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में है और इस प्रविष्टि को सूची | 
में रखना ही उपयुक्त होगा। बहुत से विषयों का नियंत्रण केन्द्र करता है सुतरां 
मूल्य नियंत्रण भी केन्द्र के हाथ में होना चाहिये। समय समय पर चीजों की कीमत 
सवर्त्र भित्र रही हैं और प्रान्तीय सरकारों ने बिना सोचे विचारे चीजों का मूल्य निर्धारित 
किया है। मूल्यों के बारे में आज क्‍या स्थिति है इसे हम अच्छी तरह जानते हैं 
श्रीमान्‌ु। यदि मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था को हमें प्रभावी बनाना है तो मूल्य नियंत्रण 
का विषय केन्द्र के हाथ में होना चाहिये उसी को उसके बारे में सब के हितों 
को सोच समझ कर विनियमन करना चाहिये। इसमें प्रान्‍्तीय शासनों का कोई दखल 
न होना चाहिये। आप चीनी को ही ले लीजिये, कुछ प्रान्तों ने चीनी की कीमत 
ऐसी निर्धारित कर रखी है जो, अन्य प्रान्तों में रखी गई कीमत से कहीं ज्यादा 
है। रेलभाड़ा वगैरह देने के बाद भी वहां चीनी की इतनी कीमत नहीं होनी चाहिये 
जो वहां रखी गई है। इसलिये मेरा यह ख्याल है कि मूल्य नियंत्रण का विषय 
केन्द्र के हाथ में होना चाहिये। केन्द्र के हाथ में होने से इसका समुचित विनियमन 
हो सकेगा। केन्द्र सारे देशवासियों के हितों को ध्यान में रख कर मूल्य निर्धारित 
करेगा और इससे जनता को कोई शिकायत न रहेगी और न उनमें कोई विवाद 
या कलह होगा। मूल्य नियंत्रण को केन्द्र के हाथ में रखने की जरूरत है क्‍योंकि 
मूल्य एक ऐसी बात है जिसको लेकर जनता में असन्तोष फैल गया है और अकारण 
बिना किसी गलती के, दोष भारत सरकार को लोग देने लगे हैं। वस्तुतः इस स्थिति 
के लिये जिम्मेदार हैं प्रान्तीय सरकारें। इस विषय को हमें केवल सूची | में ही 
रखना चाहिये। मुझे विश्वास है कि प्रान्तीय सरकारें भी इस प्रस्ताव का स्वागत 
करेंगी क्‍यों कि जनता में जो असन्तोष और कलह है उस से इस व्यवस्था को 
अपना कर, वह बच जायगी। यदि यह विषय केन्द्र के सुपुर्द कर दिया जाता हे 
तो सारी व्यवस्था का ठीक ठीक विनियमन होगा। सभा से मैं सिफारिश करता हूं 
कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे। 


इसके पश्चात सभा मध्यान्ह भोजन के वास्ते तीन बजे तक के लिये 
स्थगित हो गई। 


भोजनोपरान्त तीन बजे सभा पुनः अध्यक्ष महोदय डॉ. राजेद्ध प्रसाद के 
सभापतित्व में समवेत हुई। 
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प्रतिज्ञाग्हरण तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर 
निम्नलिखित सदस्य ने प्रतिज्ञा ग्रहण की तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया। 
श्री हैदर हुसैन (संयुक्त प्रान्तः मुस्लिम)। 


*थ्री एच.वी. कामतः पहले इसके कि हम दूसरी सूची को लें, मैं आपको 
यह बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 57 पर मेरा एक संशोधन है जिसका नम्बर 
है 56 और यह पहली सूची में है। यह संशोधन आप की निगाह से छूट गया है। 


“अध्यक्ष: हम इसे प्रस्तावित मान लेंगे। 


*आ्री एच.वी. कामतः अनुच्छेद 4। पर मेरा एक संशोधन है--न. 38 का। 
मेरा ख्याल है कि यहां “0009॥0 85४ 5%70९” शब्द का प्रयोग अनुपयुक्त है। होना 
चाहिये इस की जगह “$॥92 55522” (सरकारी सहायता)। 


“अध्यक्ष: इसे आप मसौदा समिति पर छोड़ सकते हैं। वही इस पर विचार 
कर लेगी। अब हम दूसरी सूची को लेते हें। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमानः 


“कि अनुच्छेद 9 में, शब्द और अंक “धापटा० 5” (अनुच्छेद 5) के बाद “0 
एछ९ वल्लालत 00 96 ॥ लारणा पाक 59 शा।ए्र८ ए शब्द रखे जायें।” 


इन शब्दों को जोड़ देने से होता यह है कि अनुच्छेद के शब्दों का अर्थ स्पष्ट 
हो जाता है और कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती हे। 

“अध्यक्ष; अब हम आते हैं अनुच्छेद 22 पर। 

*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: संशोधन सूची 4 का पिछला संशोधन मैं पेश करूंगा 
जिसका नं. है 543 । मैं यह प्रस्ताव रखता हूं श्रीमानः 

“कि अनुच्छेद 22 के खंड (4) की जगह यह खंड रखा जाये: 


(4) ]२०99छ फछाणणंवाए  |९एशाएर व6शा।णा 809 3प0756 ॥6 (602॥- 
पणा णी 3 9९80० (9 3 [रए० 9०१04 ॥9॥ ॥९6 7078 प्रा।255--- 


(3) था। 30ए$09 809व4 ८णाशंडगाह? ए ए9एथ$80०5$ जञ0 ॥९०, ० ॥43५6 9९९०१, 07 
भा (ुपभाग९व 00 96 ॥070०स्‍8९0 45५, -प्रव285 ० ३ प्रींशी (70प्रा ॥438 70007९6 ४८ 
॥6 छट्ञागांणा एण ॥6 524 ए9लग]04 0 66 70785 ॥9/0 ॥0786 85 जा ॥8 ठ्गञगगगंणा 
8परीलिशा टक३ष056 ता पतली तहशशा।0गा: 


+“]56 “कि अनुच्छेद 57 में “5फ्राब्ल 00 णाल शर्रणंग्रंणा$ एण कांड एणाशाॉपणा' 
(इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए) शब्द हटा दिये जायें।” 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


20०ण१66 090 707९9 ॥ 35 5प्र)7-2]8प5९ ॥॥9॥ 4प॥0756 ॥6 0&शा।0ण 0 
भाज़ 980० 769णा4 06 ॥क्ा।यपा)।) ए०ग)04 छाट5टा70९4 9५ ५ 8ए9 7846 9५ 
रिक्राकाशा। प्राव5 5प9-2]8प05९ (0) ए ९८2ए5९८ (7) ; ण 


(0) $पलीा एछशा$णा $ हलटाभा।९व गा 422८0वग्ञाट2 जाती ॥6 छञा0एंआ0णा$ ए थाए 9ए 
779806 9ए एश्राकालशा प्रात 5प्7-29प0525$ (3) ॥0 (9) एस ९8ए५७४८ (7). ”? 


(4) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को तीन 
महीने से अधिक कालावधि के लिये निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत 
तब तक न करेगी जब तक कि-- 


(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके 
हैं अथवा नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, मिल कर बनी 
मंत्रणामंडली ने तीन महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के 
पूर्व प्रतिबेदित नहीं किया है कि ऐसे निरोध के लिये उस की 
राय में पर्याप्त कारण हें: 


परन्तु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति के, उस अधिकतम 
कालावधि से आगे, निरोध को प्राधिकृत न करेगी जो खंड (7) के 
उपखंड (ख) के अधीन संसद निर्मित किसी विधि द्वार विहित की 
गई हैं, अथवा 


(ख) ऐसा व्यक्ति खंड (7) के उपखंड (क) और (ख) के अधीन 
संसद निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं 
है। 


*अध्यक्ष महोदयः अब मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं: 
“कि अनुच्छेद 22 के खंड (7) के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये: 
(7) एक्वाशाशा। ॥439 79५ ]8ए [/605ट70९--- 


(39) 6 लाटप्राइक्षाटट5 प्रात जाएा, 200 ॥6 2[855 0 2855258 0 2८858८5 ॥] 
जाांसा, 3 9श३णा 7437 926 वलंग्रा।र्व 00 3 एथांग्व [ण्राशकआ' परशा ॥06 ॥0ण5 
परावलः भाए |9ए छाण्णवाश ण एछ०एलाएर तठलशा।णा जशागतरणपा 09ाथाग।!रए 76 
णूञगांणा एणी था 36ए5079 309 जा 202209थ॥९ जा) ॥6 [0एशं50$ ०ए 5प्र- 
2]8प5९ (3) एा 2]805$८ (4); 


(0) ॥6 ॥9गपा।) एशा04 0० जाता का छला$इणा ॥439 वी का 2855 07 
0९]95$९58 ए[ 288९5 96 669०6 प्रावक्ष क्षाए 44छ |0णंक्राए [तर पी वठशा।णा; भाव 
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(०) ॥6 [70०९67ल्‍८2 ॥0 96 70]07८6 ४७ए था १४509 8097 जा था 4प्रा५ 
प्रात 5प्रॉ)-0]87056 (3) ए ९०]8ए६४८ (4). 7 


(7) संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी-- 


(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों 
में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को उपबन्धित करने वाली किसी 
विधि के अधीन तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये खंड 4 
क उपखंड (क) के उपबन्धों के अनुसार मंत्रणा-मंडली की राय प्राप्त 
किये बिना निरुद्ध किया जा सकेगा, 

(ख) किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में कितनी अधिकतम कालावधि के 
लिये कोई व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि 
के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा, तथा 

(ग) खंड (4) क उपखंड (क) के अधीन की जाने वाली जांच में 
मंत्रणा-मंडली द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया क्‍या होगी। 

सभा देखेगी कि अनुच्छेद 22 के खंड (4) और (7) को यहां प्राय: पुनः 

उदृत कर दिया गया है। परिवर्तन केवल इतना ही किया गया है कि मसौदा समिति 
के मूल संशोधन नं. 443--के सुझाव इसमें शामिल कर दिये गये हैं। मसौदा समिति 
के इस संशोधन में यह बात कही गई थी कि संसद विधि द्वारा यह विहित कर 
सकती है कि कोई व्यक्ति अधिक से अधिक किस अवधि तक निरुद्ध रखा जा 
सकता हे। सभा ने गत अधिवेशन में इस खंड को जिस रूप में पास किया था 
उसमें यह एक कमी रह गई थी। सभा इसे स्वीकार करेगी कि यह एक उपयोगी 
संशोधन है क्‍यों कि खंड 4(क) को जिस रूप में पहले पास किया गया था 
उसमें, उस व्यक्ति के लिये जिसे मंत्रणा-मण्डली निरुद्ध रखे जाने के लायक समझती 
हो, निरोध की अधिकतम अवधि नहीं विहित की गई है और न इसके अनुसार 
संसद या अन्य प्राधिकारी निरोेध की अधिकतम अवधि विहित कर सकते हैं। मूल 
संशोधन नं. 443 इसी प्रयोजन के लिये रखा गया था, पर बाद में देखा यह गया 
कि इस खंड को खंड (7) के साथ बिल्कुल मिला कर उसके अनुरूप रखना 
होगा। इसलिये सोचा यह गया कि अच्छा होगा कि खंड (7) को तीन भागों में 
विभकत कर दिया जाये और यह साफ-साफ विहित कर दिया जाये कि निवारक 
निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किसी व्यक्ति को या 
किस प्रकार या प्रकारों के व्यक्तियों को किस अधिकतम कालावधि तक निरुद्ध 
रखा जा सकता है। इस मसले पर वाद विवाद की कतई कोई गुंजाइश नहीं है 
और इस बारे में बहुत से सदस्यों से राय मशविरा किया गया है और सभी इससे 
सहमत हैं कि इस उपबन्ध का रखना आवश्यक है। यही एकमात्र उपबन्ध है जो 
किसी को अनिश्चित अवधि के लिये निरुद्ध रखना असम्भव कर देता है। आशा 
है सभा इन संशोधनों को स्वीकार करेगी। 


“अध्यक्ष: कल कई संशोधन पेश किये गये थे जैसे कि संशोधन नं. 78, 82 
और 83 | प्रस्तुत संशोधन नं. 443 में क्या इन सभी संशोधनों की बातें आ जाती हैं। 
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*थ्री टी.टी. कुष्णमाचारी: मैं यह बता दूं कि श्रीमान इस संशोधन को इस 
रूप में रखने में हमने उन सभी सदस्यों की राय ले ली है जिन्होंने उक्त संशोधन 
भेजे हैं। मैं इस स्थिति में तो नहीं हूं कि यह कह सकूं उन की सभी बातें इसमें 
आ जाती हैं पर मुझे यह अवश्य मालूम होता है कि वे लोग इससे सहमत हें 
कि इस संशोधन के द्वारा उक्त सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है जो उन्होंने 
सोच रखी थी। 


“प्रो, शिव्बन लाल सकक्‍सेनाः हम अपने संशोधनों को वापस ले लेंगे श्रीमान। 
“अध्यक्ष; तो आप अपने दोनों संशोधनों को वापस ले रहे हैं? 
“प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: हां, श्रीमान। 


“अध्यक्ष: कई संशोधन ऐसे आये हैं जो संशोधन नं. 443 पर हैं। श्री कामत 
अपने संशोधन पेश कर सकते हें। 


*श्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन नं. 579, 58 और 
583 पेश करता हूं। वह यों हैं:-- 


“कि सूची 4 के संशोधन नं. 545 में, अनुच्छेद 22 के प्रस्तावित खंड (4) 
के उप-खंड (क) का परन्तुक हटा दिया जाये।” 


“कि सूची 4 के संशोधन नं. 545 में, अनुच्छेद 22 के प्रस्तावित खंड (4) 
के उप-खंड (क) में, आखिर वाले “9” शब्द की जगह “४70! शब्द रखा 
जाये।” 


“कि सूची 4 के संशोधन नं. 546 में, अनुच्छेद 22 के प्रस्तावित खंड (7) 
के उप-खंड (क) में 'र्ांग्रण्पा कताभागाए 6 ०गञगगरणा ए भाए 0वतएॉ509 
30909 ॥ 8०८009॥॥०९८ जा) 6 |ञा0शंदह्र0ा$ 0 5प्र)-0 805९ (3) ए (9प$४८ (4) 
(खंड (4) के उपखंड (क) के उपबन्धों के अनुसार मंत्रणा-मंडली की राय 
प्राप्त किये बिना) शब्दों को हटा दिया जाये।” 


पहले मैं प्रथम संशोधन को ही लेता हूं और इस पर विस्तारपूर्वक बोलने की 
कोई जरूरत नहीं है। में केवल यह बताना चाहता हूं कि यहां खंड (7) में केवल 
यह उपबन्ध है कि संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि अधिक से अधिक 
किस अवधि तक किसी प्रकार या प्रकारों के मामलों में व्यक्तियों को निवारक 
निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध रखा जा सकता हे। 
जब यह कह दिया गया है कि केवल संसद ही इस विषय में विनियमन करेगी 
तो फिर राज्य में और कौन अधिकारी होगा जो संसद द्वारा पास की गई किसी 
विधि का अतिक्रमण करे। इसलिये मेरी राय में खंड (4) का यह परन्तुक सर्वथा 
अनावश्यक है और इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको रखने पर सिद्धान्ततः 
मुझे कोई आपत्ति नहीं है पर मैं इसे अनावश्यक समझता हूं। हमने साफ-साफ 
यह कह दिया है कि केवल संसद को ही इस बात का अधिकार है कि इस 
अनुच्छेद के अधीन निरोध की अधिकतम अवधि क्‍या हो। इस का विनियमन वह 
करे। 
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अतः मैं अपने संशोधन 58] को लेता हूं जिसमें यह कहा गया है कि 07 
शब्द की जगह “70! शब्द रखा जाये। इस संशोधन के द्वारा व्यक्ति के स्वातन्त्रय 
को सुरक्षित रखने के लिये मैं अन्तिम प्रयास कर रहा हूं। यह सच है कि वैयक्तिक 
स्वातन्त्रय की पूर्णतः रक्षा नहीं की जा सकती है क्‍योंकि न तो व्यक्ति को पूर्ण 
स्वातन्त्रय प्राप्त हे और न अगर कार्यपालिका वैयक्तिक स्वातन्त्रय. की अवहेलना 
करती है तो उसके लिये परित्राण की कोई पूर्ण व्यवस्था की जा सकती है। मैं 
तो वैयक्तिक स्वातन्त्रय की रक्षा उसी हद तक करना चाहता हूं जहां तक कि 
राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रख कर ऐसा किया जा सकता हे। यदि यह अनुच्छेद 
उसी रूप में रहने दिया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि अगर संसद 
किसी प्रकार के मामलों में निवारक निरोध की कोई अधिकतम अवधि विहित कर 
देती है तो उस हालत में मामले को मंत्रणा मंडली को भेजे बिना ही किसी को 
दो तीन साल तक-जितनी भी अवधि संसद्‌ विहित करे--निरुद्ध रखा जा सकता 
है। इस खंड (4) में दो प्रकार के मामलों का उल्लेख किया गया है। एक तो 
वह मामले जो मंत्रणा-मंडली को भेजे जायेंगे जिनमें तीन महीने से ज्यादा किसी 
को निरुद्ध रखना है। दूसरे वह मामले जिनमें किसी को खंड (7) के अधीन 
संसद निर्मित किसी विधि के अनुसार निरुद्ध रखा गया हे। 


खंड (7) के अनुसार निवारक निरोध की अधिकतम अवधि के सम्बन्ध में 
संसद विधि बना सकती है। मैं यह चाहता हूं श्रीमान कि निवारक निरोध का हर 
मामला मंत्रणा-मंडली के पास भेजा जाये। यदि कोई राज्य या हुकूमत किसी भी 
व्यक्ति को तीन माह से अधिक निरुद्ध रखना चाहती है तो उसका मामला 
मंत्रणा-मंडली के पास जाना ही चाहिये चाहे वह मामला किसी भी तरह का हो। 
पर जिस रूप में अभी यह खंड है उसके अन्तिम “०” शब्द से सारी स्थिति 
जटिल और दूषित हो जाती है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस “0” की जगह 
“४70' शब्द रख दिया जाये ताकि किसी को निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली 
किसी विधि के अधीन ही निरुद्ध रखा जाये और उसका मामला मंत्रणा-मंडली को 
अवश्य भेजा जाये जब कि उसे तीन माह से ऊपर निरुद्ध रखना हो। यदि किसी 
व्यक्ति को तीन महीने से अधिक निरुद्ध रखना है तो ये दोनों बातें अवश्य पूरी 
की जानी चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि खंड (4) के इस “0” की जगह 
“॥70! शब्द रखा जाये। मेरे संशोधन न. 58 का बस इतना ही प्रयोजन है। 


अपने संशोधन नं. 583 के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि “छ्ांग्रएपा ठांभ्रागा।?8 
6 ण्गञगरणा एण 6 35ए509 8097 का 3८८04शा०८ ज्ञात ॥6 छञाएंडशणा$ 0 
5$प779-0]875८ (3) ए (975०८ (4)” [खंड (4) के उपखंड (क) के अनुसार 
मंत्रणा-मंडली की राय प्राप्त किया बिना] शब्दों को हटा दिया जाये। ऊपर के 
संशोधन नं. 58 के फलस्वरूप जिसे कि मैंने अभी पेश किया हे, यह संशोधन 
अपने आप अनिवार्य हो जाता है। ऊपर के संशोधन नं. 58 में निवारक निरोध 
के सभी मामलों को, जिनमें किसी को तीन महीने से ऊपर निरुद्ध रखना हे, 
मंत्रणा-मंडली के पास भेजने की बात कही गई है चाहे वह मामला किसी प्रकार 
का भी हो। इसलिये खंड (7) में जो यह अन्तर किया गया है कि कुछ मामले 
तो मंत्रणा-मंडली के पास भेजे जा सकते हैं और कुछ मामलों में बिना मंत्रणा-मण्डली 
की राय लिये ही तीन महीने से ऊपर निरुद्ध रखा जा सकता है, वह अन्तर नहीं 
रह सकता है। जब सभी मामलों को, जिन में तीन महीने से ऊपर किसी को 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


निरुद्ध रखना हे, मंत्रणा मण्डली के पास भेजना होगा तो इन शब्दों को--जिनको 
हटाने का मैं संशोधन रख रहा हूं--यहां रखने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। 


इस अनुच्छेद 22 के द्वारा, जिस पर कि गत अधिवेशन में हमने यहां विस्तृत 
रूप से विचार किया था, एक मात्र मूल अधिकार यही प्राप्त होता है कि बिना 
मामला चलाये ही नागरिकों को निरुद्ध रखा जा सकता है। मैं नहीं समझता कि 
यह भी कोई अधिकार है। पर जो भी हो, हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिये 
कि उस अधिकार के दुरुपयोग के फलस्वरूप नागरिकों के साथ जो अन्याय या 
कठोरता हो सकती हो जहां तक कि सम्भव हो शमन किया जाए। व्यक्ति के स्वातन्त्रय 
को सुरक्षित रखने के लिए, जहां तक राज्य की सुरक्षा का ख्याल रखते हे ऐसा 
करना संगत है, मैं यह अन्तिम प्रयास कर रहा हूं। इन शब्दों के साथ में अपने 
तीनों संशोधनों को--नं. 579, 588 और 583 को--पेश करता हूं और सभा से 
सिफारिश करता हूं कि वह इन्हें स्वीकार करे। 


*थ्री अजीत प्रसाद जैन (संयुक्त प्रान्तः जनरल): मैं यह संशोधन रखता हूं. 
श्रीमान्‌:- 


“कि सूची 4 के संशोधन नं. 443 में, अनुच्छेद 22 के खण्ड (4) के प्रस्तावित 
परन्तुक के स्थान पर यह परन्तुक रखा जाये:- 


“?70णए966 090 ॥0ण28 ॥] 35 2]8056 ४॥9 4प॥0756 ॥6 6607070 ०0 थभाए 
?थ'50 7९79णा4व ॥॥6 ॥क्ां॥)गरा॥ 9थ०04 छाट85टा76९१ एज था 49ए प्रा00 6 
भयी0ताए 2णालि।2त एज एक्राकालशा प्रात टाॉवप56 (7) 


[परन्तु उस खण्ड की कोई बात किसी व्यक्ति को उस अधिकतम कालावधि 
से आगे, निरोध को आधिकृत न करेगी जो खण्ड (7) के अधीन संसद द्वारा 
प्रदत्त प्राधकार के अधीन किसी विधि द्वारा विहेत की गई हेै।] 


मैं यह देखता हूं कि खण्ड (7) का मसौदा अब जिस रूप में तैयार किया 
गया है उसमें, संसद को निवारक निरोध के बारे में विधि बनाने का अधिकार 
नहीं दिया गया है। उल्टे उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा यह 
विहित कर सकती है कि किन परिस्थितियों में तथा किस प्रकार या प्रकारों के 
मामलों में किसी को तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये निरुद्ध रखा जा 
सकेगा। आप यह देखेंगे कि खण्ड (4) के आरम्भिक भाग के अनुसार साधारणत: 
राज्य के विधान मण्डल को या संसद को तीन महीने तक निरुद्ध रखने के लिये 
निवारक निरोध के लिये विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। पर इस बारे में दो 
अपवाद रखे गये हैं। एक अपवाद उपखण्ड (क) में रखा गया हे जो यह हे 
कि जब तक कि ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने 
की अर्हता रखते हैं, बनी मंत्रणा-मण्डली ने यह राय न दे दी हो कि ऐसे निरोध 
के लिये पर्याप्त कारण हैं तब तक कोई विधि किसी को तीन महीने से अधिक 
अवधि के लिये निरुद्ध रखना प्राधिकृत न करेगी। दूसरा अपवाद उपखण्ड 
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(ख) में यह रखा गया है कि संसद यह विहित कर सकती है कि किन परिस्थितियों 
में तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में किसी व्यक्ति को तीन महीने से 
अधिक कालावधि के लिये निरुद्ध रखा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि बहुत 
से मामलों में कानून बनाने का काम राज्य के विधान मण्डल को ही करना होगा 
क्योंकि निवारक निरोध का विषय समवर्ती सूची में रखा गया है। जो संशोधन मैं 
रख रहा हूं उसमें उस तथ्य पर जोर दिया गया है कि उस सम्बन्ध में विधि 
तो बनायेगा राज्य का विधान मण्डल ही पर तीन महीने से अधिक कालावधि के 
लिये निरोध को उपबन्धित करने वाली विधि को बनाने का प्राधिकार उसे संसद 
द्वारा ही मिलेगा। मसौदा समिति ने संशोधन रखा हे उसमें यह बात स्पष्ट नहीं 
हे पाई हे और इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये ही मैंने यह संशोधन रखा 
| 


दूसरा संशोधन मैं यह पेश करता हूं श्रीमान:-- 


“कि सूची 4 के संशोधन नं. 545 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 22 के प्रस्तावित 
खण्ड (4) के उपखण्ड (ख) की जगह यह उपखण्ड रखा जाये- 


*0) 5पला छश$इणा 48 १69ा॥6व श 32८04 था शांत ॥6 कञा0एंडशंणा$ एप भाए 
49ए 7866 99 3 996 प्रावेद्षा ॥6 3प7079 ८टणालि[26 9५ एग्भाशा प्रावश 
2९]8प5९ (7) ”? 


[ऐसा व्यक्ति, खण्ड (7) के अधीन संसद द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के अधीन, 
किसी राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं है।] 


या विकल्पश: यह संशोधन: 


“कि सूची 4 के संशोधन नं. 545 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 22 के खण्ड 
(4) के उपखण्ड (ख) की जगह यह उपखण्ड रखा जाये;- 


"0) 5पला छल$इणा 48 १696१ श 32८04 थ्ाा०९८ शञांंगी ॥6 |ञा0एंडशंणा$ एस भा 
[9ए9 73046 प्राव0/ ॥6 307 ८णालशा2त एज ए9भाशा प्रात 28प5९ (7) 


[ऐसा व्यक्ति, खण्ड (7) के अधीन संसद द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के अधीन 
निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं हे।] 


यह संशोधन सम्बन्धित है संशोधन नं. 580 से। खण्ड (4) के उपखण्ड (ख) 
की जगह दूसरा उपखण्ड रखने के लिये यहां मैंने विकल्पश: दो मसौदे रखे हें। 
उपखण्ड वर्तमान (ख) में यह कहा गया है कि “ऐसा व्यक्ति खण्ड (7) के 
उपखण्ड (क) और (ख) के अधीन संसद निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के 
अनुसार निरुद्ध नहीं है।” खण्ड (7) में तो किसी को निरुद्ध रखने का कोई उपबन्ध 
नहीं रखा गया है। इसमें तो केवल यही कहा गया है कि किन परिस्थितियों में 
तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में तीन महीने से अधिक कालावधि के 
लिये किसी को निरुद्ध रखा जा सकता है इसे संसद विहेत कर सकती हे। खण्ड 
(4) और खण्ड (7) को परस्पर संगत बनाने के उद्देश्य से ही मैंने यह संशोधन 
रखा है। पर यह मैं अवश्य स्वीकार करूंगा कि श्री कृष्णमाचारी के दोनों संशोधन 
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[श्री अजीत प्रसाद जैन] 


जो उन्होंने अभी पेश किये हैं वह मेरे पास थे नहीं और इसलिये मैं यह ठीक 
ठीक नहीं समझ सका हूं कि उनका प्रभाव क्‍या होगा। मैंने अपने संशोधनों में-- 
नं. 580 और 582 में--जो बातें उठाई हैं अगर वह श्री कृष्णमाचारी के संशोधनों 
के अन्दर आ जाती हैं तो मुझे अपने संशोधनों को रखने की कोई जरूरत नहीं 
रह जाती है। पर चूंकि ठीक ठीक मैं उनके संशोधनों को समझ नहीं पाया हूं 
इसलिये ये संशोधन मैंने पेश कर दिये हें। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं ये संशोधन रखता हूं श्रीमानः 


“कि अनुच्छेद 58 की व्याख्या में, #णः 6 एपा0905०5 रण 5 ८875०” (इस 
खण्ड के प्रयोजन के लिये) शब्दों की जगह +0ा गा एप्ाए0525 ० पञं5 ब्ापंट6! 
(इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये) शब्द रखे जायें।” 


“कि अनुच्छेद 49 के खण्ड (3) की जगह यह खण्ड रखा जाये: 


“*(3) ॥॥6 ?€5त0०॥0 809]] 06 थातव]6९१ ज्रातरि0०पा 99|7शला। एा 7 (00 6 प्र५८ 
णएीवा5$ णीलंग 7690000658 800 509] 92 350 &॥7606 0 5प्र०] शा०0'प्रा7श॥$, 
भे।0म्था०८5 भाव |ए]62605 35 439ए7 926 वटालायारत 9५9 एक्वाक्ा।शा 09 ]9ए 
276, पर। छा0शंतहणा ॥ ॥9 92॥4 5$ 50 7946, 5पटा श॥0०0प्रा॥४॥5, 3]09- 


9 कक 


भा८65$ 374 ञाण९2९5 358 ९ 59०९ॉगि९0 शा ॥6 5९८076 50ा९१॥॥।८. 


[(3) राष्ट्रपति को बिना किराया दिये, अपने पदावासों के उपभोग का हक 
होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद 
निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये जायें तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार 
उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों 
का भी जेसे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है, हक होगा।] 


“कि अनुच्छेद 65 के खण्ड (3) में 'ांजं68०5, ाण॑प्राशाह क्षात 
॥0फश्ाा०८५” (विशेषाधिकार, उपलब्धियों और भत्तों) शब्द की जगह “लाणए- 
ग्रशा5, ॥]0ए़थ्ा०८5, 80 एंशं]०९८५! शब्द रखे जायें।” 


“कि अनुच्छेद 66 की व्याख्या में छा 6 एछप्ाए05०5 ० धां$ टाव्रप5८! 
(इस खण्ड के प्रयोजन के लिये) शब्दों की जगह “0 ९८ 
एपए05०5 ० पां5$ शाांट०” (इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये) शब्द रखे 
जायें।” 


संविधान का मसौदा [3573 


“कि अनुच्छेद 7/ के खण्ड (2) में, ऋर्शण८ ० १४०८! (तारीख से पूर्व) 
रा की जगह “० ० 79८0८ ॥6 १20०! (तारीख को या से पूर्व) शब्द रखे 
जायें।” 


अध्यक्ष: इस पर एक संशोधन है श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का जिस का न. है 
584 । मुझे खेद है, एक संशोधन और है जो भूल से छूट गया है। यह संशोधन 
है श्रीमती पूर्णिमा बैनर्जी का और इसका नं. हैं 67। 


श्रीमति पूर्णिमा बैनजी (संयुक्त प्रान्तः जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन 
उपस्थित करती हूं: 


“कि सूची 4 के संशोधन नं. 548 में, अनुच्छेद 22 का प्रस्तावित खण्ड (7) 
हटा दिया जाये।” 


मेरा मतलब यह है कि खण्ड (7) का मूल मसौदा जिसे मसौदा समिति ने 
सदस्यों के पास भेज रखा था और जो अब पुनरावृत्त संविधान में टेढे अक्षरों में 
दिया गया है वही रहना चाहिये। हममें से अधिकांश लोग, इस परन्तुक से सहमत 
होंगे, जो संशोधन नं. 545 के द्वारा अनुच्छेद 22 में रखा जा रहा है, कि 
मंत्रणा-मण्डली किसी व्यक्ति को उस अवधि से ऊपर निरुद्ध नहीं रख सकती 
है जो विधि द्वारा विहित की गई हो। पर अनुच्छेद 22 के खण्ड (7) में अब 
एक परिवर्तन करने की चेष्टा की जा रही है जिससे हम लोगों के मन में कुछ 
सन्देह पैदा हो रहा है। हम लोगों में से किसी ने भी किसी समय भी यह नहीं 
समझा था कि मंत्रणा-मण्डली किसी समय संसद का काम करेगी। मूल मसौदे में 
इतना ही कहा गया था कि, किसी विधि के अभाव में, यदि किसी व्यक्ति को 
तीन महीने से अधिक अवधि के लिये निरुद्ध रखा जाता है तो उसका मामला 
एक न्यायिक निकाय के पास भेजा जायेगा जो मामले पर विचार करके, जरूरत 
होने पर, यदि तीन महीने से ऊपर निरोध को उपबन्धित करने वाली कोई विधि 
नहीं है तो इसके लिये अनुमति देगी। मसौदा समिति द्वारा प्रस्तावित नये संशोधन 
के अनुसार खण्ड (7) का रूप यह हो जाता है कि “संसद विधि द्वारा विहित 
कर सकती है कि किन किन परिस्थितियों में... खण्ड (4) के उपखण्ड (क) 
के उपबन्धों के अनुसार मंत्रणा-मण्डली की राय प्राप्त किये बिना निरुद्ध किया 
जा सकेगा।” अब इससे हमारे मन में एक सन्देह होता है। हमारे मन में यह ख्याल 
पैदा होता है कि मान लीजिये कि संसद को ऐसा कानून बनाने की शक्ति है-- 
और हम मानते हैं कि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त है--जिसके अनुसार किसी को तीन 
महीने से ऊपर निरुद्ध रखा जा सकता है, तो उस हालत में यदि कोई व्यक्ति 
ऐसे कानून के अधीन निरुद्ध रखा जाता है तो क्‍या उसका मामला मंत्रणा-मण्डली 
के सामने न्यायिक विचार के लिये न भेजा जायेगा? क्या संसद मंत्रणा-मण्डली 
का निर्माण ही नहीं करेगी? मेरा सुझाव यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिये। 
मंत्रणा-मण्डली के पास मामले को विचारार्थ भेजने की जो व्यवस्था है वह ज्यों 
की त्यों रहनी चाहिये चाहे संसद को तीन माह से अधिक कालावधि के लिये 
निरोध को उपबन्धित करने वाली विधि बनाने का अधिकार भले ही प्राप्त हो। संविधान 
में हमने बिना मामला चलाये किसी को तीन महीने तक निरोध में रखने का उपबन्ध 
अवश्य रखा है पर इसकी कठोरता का बहुत कुछ शमन हमने कर दिया है 
मंत्रणा-मण्डली की व्यवस्था करके जो हर मामले पर विचार करके, यह निर्णय 
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देगी कि किसी निरुद्ध व्यक्ति को तीन महीने से ऊपर निरोध में रखना उचित 
है या नहीं। यदि यह व्यवस्था नहीं रहती है तो संसद निर्मित विधि के अनुसार 
ही निरुद्ध व्यक्ति के साथ कार्रवाई की जायेगी। संशोधित अनुच्छेद में यह सा. 
फ-साफ कह दिया गया है कि मंत्रणा-मण्डली से राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं 
है। यदि इसका मतलब यह है कि विधि बनाने के बारे में मंत्रणा-मण्डली की 
राय लेना ज़रूरी नहीं है तो हम इससे सहमत हैं और शायद किसी को भी इस 
पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। किन्तु अगर इसका मतलब यह है कि तीन 
महीने से अधिक कालावधि के लिये निरोध को उपबन्धित करने वाली कोई विधि 
यदि हे, और उसके प्रवर्तन में आ जाने पर अगर कोई निर्दोष व्यक्ति उसके शिकंजे 
में आ जाता है तो उसका मामला भी मंत्रणा-मण्डली के पास नहीं भेजा जायेगा 
तो इस पर हमें अवश्य आपत्ति है। प्रस्तावित संशोधन से तो यही पता चलता हे 
कि ऐसी सूरत में नज़रबन्द का मामला मंत्रणा-मण्डली के पास कत्तई भेजा ही 
नहीं जायेगा। मसौदा समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन से तो यही मालूम होता है कि 
संसद को अधिकार होगा कि खास-खास मामलों पर भी न्यायिक पुनर्विचार के लिये 
वह चाहे तो मंत्रणा-मण्डली का निर्माण ही न करे। मंत्रणा-मण्डली के निर्माण का 
काम अब संसद द्वारा बनाई जाने वाली किसी भावी विधि पर छोड़ा जा रहा है। 
इसलिये मैं यह सुझाव दे रही हूं कि अनुच्छेद 22 के खण्ड (7) की इबारत 
वहीं रखी जाये जिसे मसौदा समिति ने पहले रखा था और यहां मंत्रणा-मण्डली 
से परामर्श न करने का जो उल्लेख है, जिससे कि हमारे दिलों में सही सन्देह 
पैदा हो रहा है, वह हटा दिया जाये। हमने किसी समय भी यह नहीं माना था 
कि मंत्रणा-मण्डली संसद का कृत्य करेगी या यह कि वह विधि बनाने वाला निकाय 
बन जायेगी। हमने यही समझा था कि मंत्रणा-मण्डली, जिसमें उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों की श्रेणी के लोग सदस्य होंगे, निरुद्ध व्यक्तियों के लिये सामान्य 
न्यायपालिका का ही काम करेगी क्योंकि उनको बिना मामला चलाये निरुद्ध रखा 
गया है। इस अनुच्छेद की रचना करने में मैं यही सुझाव दूंगी कि यह उपबन्ध 
इसमें अवश्य रहना चाहिये कि मंत्रणा-मण्डली का निर्माण किया जायेगा जिसके सामने 
ऐसे सभी मामले अवश्य भेजे जायेंगे। यह उपबन्ध यहां साफ-साफ हमें रख देना 
चाहिये और इसे संदिग्ध रूप में न छोड़ना चाहिये कि लोग इसका मनमाना अर्थ 
लगाते रहें। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन उपस्थित करती हूं। 


*भ्री नजीरुद्दीन अहमदः मैं यह प्रस्ताव रखता हूं: 


“कि सूची 2 के संशोधन नं. 448 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 7॥ के खण्ड 
(2) को हटा दिया जाये” 

अथवा विकल्पश: यह: 

“कि सूची 3 के संशोधन नं. 448 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 7॥ के खण्ड 
(2) में, %र्शाणा० ॥6 १406 ० 6 १6८ंझंणा” (विनिश्चयन की तारीख से पूर्व) 
शब्दों की जगह 'प्रछ0 06 6 जाला 6 ठललंड्रणा 45 ०ण्रगञप्रांटक्व०१ (0 गंगा! 


(विनिश्चचन की सूचना उसको मिलने के समय तक) शब्द रखे जायें।” 


संविधान का मसौदा [3575 


सरकारी संशोधन के अनुसार तो यह होगा कि यदि उच्चतम न्यायालय किसी 
राष्ट्रति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को रद्द कर देता है तो वह राष्ट्रपति या 
उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का विनिश्चयन होने के पूर्व तक या उस तारीख 
तक अपने प्रकार्यों का सम्पादन करता रहेगा। मेश कहना यह है श्रीमान कि इससे 
बड़ी अनर्गल बातें पैदा हो जायेंगी। मान लीजिये उच्चतम न्यायालय ने अपना 
विनिश्चचन किसी तारीख को 2 बजे दिन को किया। इस संशोधन के अनुसार 
होगा यह कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उस तारीख की समाप्ति तक राष्ट्रपति या 
उपराष्ट्रपति के रूप में काम करता रहेगा। ।2 बजे दिन को ही वह उस पद 
पर न रह जायेगा पर काम करता रहेगा उसके बाद भी उसी पद पर। मैं संशोधन 
द्वारा पहले तो यह चाहता हूं कि इस खण्ड को ही हटा दिया जाये क्‍योंकि यह 
एक स्वाभाविक बात है कि ज्यों ही ऐसा विनिश्चयन होगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति 
अपना पद खो बेठेगा और इसलिये उस पद पर काम करना ही कत्तई उसका 
बन्द हो जायेगा। ऐसी हालत में इस खण्ड का रखना सर्वथा अनावश्यक हे। पर 
अगर इसका रखना आवश्यक ही समझा जाता है तो यह इस रूप में रखना चाहिये 
जैसा कि अपने वैकल्पिक संशोधन में मैंने सुझाया है। हमारा यह संशोधन इस आशय 
का है कि उच्चतम न्यायालय के विनिश्चियन की सूचना मिलते ही, उसी क्षण 
से वह अपने पद्‌ पर न रह जायेगा। यही बुद्धिसंगत व्यवस्था होगी। उच्चतम न्यायालय 
के विनिश्चयन की सूचना ज्यों ही उसे प्राप्त होगी, उस समय से ही विनिश्चयन 
प्रभावी हो जायेगा। यदि यह बात साफ-साफ नहीं रखी जाती है कि ठीक अमुक 
समय से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद पर न रह जायेगा तो इससे बड़ी 
सांविधानिक असंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है कि राष्ट्रपति या 
उपराष्ट्रपति को बहुत महत्वपूर्ण सांविधानिक काम करने हों और अगर हम यह 
साफ साफ नहीं कहते हैं कि ठीक अमुक समय से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने 
पद पर न रह जायेगा तो उसके द्वारा किये गये कृत्यों की वेधानिकता विवादास्पद 
हो जायेगी और उस पर आपत्ति की जा सकती है क्योंकि विनिश्चयन के पहले 
किया हुआ उसका कार्य तो वैध होगा और उसके बाद किया हुआ कार्य अवैध 
होगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि ठीक उसी समय से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति 
अपने पद से अलग समझा जाये जब कि उसे उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयन 
की सूचना प्राप्त हुई। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह संशोधन पेश करता हूं श्रीमानः 


“कि अनुच्छेद 72 के खण्ड (]) के उपखण्ड (ख) में 'णीलिा०2 प्रावलः 
भाज 9 ए (किसी विधि के अधीन अपराध) शब्दों की जगह '0ीलिा।०८ 46 %44॥॥,]॥ 
थाए 49४! (किसी विधि के विरुद्ध अपराध) शब्द रखे जायें।” 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मैं यह संशोधन पेश करता हूं श्रीमानः 
“कि सूची 2 का संशोधन नं. 449 हटा दिया जाये।” 


इस संशोधन में यह कहा गया है कि उपखण्ड में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर 
*0ीथि०८ 4९५३ भाए ]8७४!' शब्द रखे जायें। सवाल यह पैदा होता है कि विधि 
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के विरुद्ध अपराध क्‍या हो सकता है? किसी सिद्धान्त के विरुद्ध या समाज के 
विरुद्ध तो अपराध किये जाते हैं पर किसी कानून के विरुद्ध क्या अपराध हो सकता 
है? अंग्रेज़ी मुहावरे के मुताबिक “0थि।0८ पा0० 8७' ही कहा जाता है। मेरी समझ 
से खण्ड की मूल इबारत बिल्कुल ठीक है पर संशोधन करने के जोश में मसौदे 
की इबारत को चौपट कर दिया जा रहा है। जिस तरह से मसौदा समिति अपने 
विचारों में अस्थिर हो रही है उससे तो हमारे लिये यह जरूरी हो जाता है कि 
हम संविधान को फौरन पास कर लें। इससे यह तो होगा कि मसौदा समिति की 
कार्रवाई रुक जायेगी। संविधान को संकट की सम्भावना श्री कामत अथवा मुझ जेसे 
महत्वशून्य सदस्यों की ओर से नहीं है क्‍योंकि हमारे संशोधन तो अन्‍्ततोगत्वा 
अस्वीकृत ही हो जायेंगे, पर वास्तविक संकट की सम्भावना उसे खुद मसौदा समिति 
से है। मसौदा समिति अन्त तक संशोधन करती रहे इसके लिये ज़रूरी है कि 
हम अब सब संशोधनों को बन्द करने यथाशीघ्र संविधान को पास कर लें। अब 
जो संशोधन का प्रयास किया जा रहा है उसे मैं उसी दृष्टिकोण से देखता हूं। 


“अध्यक्ष: अच्छी बात हे। अब आता है संशोधन नं. 586। यह भी इसी तरह 
है। अब आता है संशोधन नं. 450 जो यों है; 


“कि अनुच्छेद 73 के खण्ड () के परन्तुक में “आए $9०' (किसी राज्य) 
शब्दों के बाद 'छ«लीस्‍०१॥ा एथशा। 0 ० 8 ० 6 #9 $८॥०१४०! (जो प्रथम 
अनुसूची के भाग क या ख में उल्लिखित है) शब्द रखे जायें।” 


*थ्री नज़ीरूद्दीनी अहमदः मेरा यह संशोधन है श्रीमानः 
“कि सूची 2 का संशोधन नं. 450 हटा दिया जाये।” 


वस्तुतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं श्रीमान। अनुच्छेद 73 के मूल 
खण्ड (2) में यह कहा गया है कि संसद का अधिकार का विस्तार सभी राज्यों 
यानी भाग क, ख, ग एवं घ के राज्यों तक होगा। पर इस संशोधन के द्वारा उसके 
अधिकार के विस्तार को केवल भाग क और ख के राज्यों तक ही सीमित रखा 
जा रहा है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि आखिर संसद के अधिकार का विस्तार 
इन सभी राज्यों तक क्‍यों नहीं रहेगा और... 


*अध्यक्ष: इसलिये कि दूसरे राज्य सीधे संसद के अधिकाराधीन आ गये हें। 


*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: अगर यही बात है तो इसे यहां लिखने की क्‍या 
जरूरत है यह मैं नहीं समझ पाता हूं। इस संशोधन का ठीक-ठीक क्या प्रभाव 
पड़ेगा और अगर यह स्वीकृत नहीं होता है तो इसका क्‍या परिणाम होगा यह समझना 
मुश्किल है। जो भी हो, यह कठिन सांविधानिक परिवर्तन सदस्यों पर यहां बड़ी 
शीघ्रता से लादे जा रहे हैं और मैं नहीं समझता कि इस संशोधन की कत्तई 
कोई ज़रूरत है। अगर अन्त समय तक हम इसी तरह संशोधन करते गये तो मैं 
नहीं जानता कि कितनी असंगतियां हम इस तरह संविधान में रख देंगे। एक 
खराबी ड करने के लिये शायद संविधान में हम और बहुत सी खराबियां भरते 
जा रहे हें। 


का 


्ञ 
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“अध्यक्ष: अनुच्छेद 88 । इस पर संशोधन नं, 45] आया है मसौदा समिति 
की ओर से। संशोधन यह हैः 


“कि अनुच्छेद 8। के खण्ड (]) के उपखण्ड (क) में शब्द और अंक 
'अनुच्छेद 33! की जगह “अनुच्छेद 33 और 33' रखे जायें।” 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 00। इस पर मसौदा समिति का संशोधन नं, 452 आया 
है वह यों हेः 


“कि अनुच्छेद 00 के खण्ड (3) के स्थान पर यह खण्ड रखा जाये: 


*(3) एव! एग्ाभाशा 979 48ए9 0॥8079ए7$6 [॥#0ए०665, ॥6 (पणप्रा 00 ८एा४- 
[प्र 3 ॥7स्‍6थग॥॥९ णए लांगाल' म0प्र5९ ण एव्वाभा।ला शत] 908 06-0०77 ० ॥6 
009 ॥रप्राएऑशः एा 707702%5 ० ॥6 पस0प्र५८. 


(4) व 2 काए वा6 वरग्राए 3 76०८॥॥९ एि 4 लि0प्5०, ॥श6 45 0 तृषणपफर॥, 
ह8॥9 96 ॥6 वपाए एण ॥6 (ग्ागगाक्षा ण 59९70, ण 9श85णा ३८व॥8 3$ 5पटा, 
लांग्रक्ष 00 36]0पग ॥6 प्0प्रड5क्‍८ ० 0 5प्रकृथाव ॥6 7०67९ पा] ॥08 5 & 


3. 9ज. 


॥ | ९।३॥॥॥| 


[(3) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे, तब तक संसद 
के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति सदन 
के सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश होगा। 


(4) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न हो तो सभापति 
या अध्यक्ष अथवा उसके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य 
होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब 
तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये।] 


इस पर दो या तीन संशोधन हें। संशोधन नं. 587 लिया जाता है जो श्री नजीरुद्दीन 
अहमद का हे। 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान: 


“कि सूची 2 के संशोधन नं. 588 में, अनुच्छेद 00 के प्रस्तावित खण्ड (3) 
में प्रा एब्ांशाला 9५9 ]89 णालएां$ठ छा0ए॑१०5 ॥6 तृपण्णाप्रा! (जब तक 
संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे... गणपूर्ति) शब्दों की जगह केवल 
2 गणपूर्ति' शब्द रखे जायें।” 


इस संशोधन को इबारत से यह होगा कि संविधान द्वारा जो गणपूर्ति निर्धारित 
की जायेगी उससे संसद पुनः हस्तक्षेप कर सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं 
श्रीमान, कि गणपूर्ति का प्रश्न एक बुनियादी सिद्धान्त का प्रश्न है। उसमें संसद 
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द्वारा परिवर्तन की गुंजाशश न रखनी चाहिये। अगर इस में संसद को हस्तक्षेप का 
अधिकार रहता है तो उसका परिणाम यह होगा कि यह प्रश्न संसद की तात्कालिक 
मनोदशा पर निर्भर कर जायेगा। गणपूर्ति को निर्धारित करना होगा सैद्धान्तिक दृष्टि 
से विचार करके और बुनियादी किस्म की बातों पर सोच विचार करके। संविधान 
में जब हम एक बार गणपूर्ति निर्धारित कर देते हैं तो उसमें फिर संसद द्वारा हस्तक्षेप 
या परिवर्तन न होना चाहिये। यदि उसमें कोई परिवर्तन करना जरूरी ही हो तो, 
वह परिवर्तन खुद संविधान में संशोधन करके करना चाहिये। इसके लिये आवश्यक 
परिमाण की व्यवस्था रखकर संविधान में ही संशोधन करना चाहिये। यह एक 
महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्न है जिसको हमें संसद की तात्कालिक मनोदशा पर न 
छोड़ना चाहिये। भारत-शासन-अधिनियम में गणपूर्ति निर्धारित कर दिया गया था और 
उसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती थी। यहां भी संविधान में इसे हमें निर्धारित 
कर देना चाहिये। 


“अध्यक्ष; अब आता है संशोधन नं. 588 | श्री सिधवा। आपका संशोधन यही 
तो है कि गणपूर्ति सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का षष्ठांश हो न कि दशांश? आपके 
संशोधन की बात एक संशोधन के अन्दर आ जाती है जो पहले पेश हो चुका 
है। उसी के साथ मैं आपके संशोधन को लूंगा। 


*श्री आर.के. सिधवा: ठीक है श्रीमान। मेरा संशोधन यों हैः-- 

“कि सूची 2 के संशोधन नं. 452 में, अनुच्छेद 00 के प्रस्तावित खण्ड (3) 

में, (07० (शा॥' (दशांश) शब्द की जगह “076 #ंःयव! (षष्ठांश) शब्द रखा 

जाये।” 

*अध्यक्ष: दूसरा संशोधन है नं. 589 का जिसमें बैठक को आधे घंटे तक 
निलम्बित रखने की बात कही गई है। क्‍या आप इस पर कुछ बोलना चाहते हैं 
क्या? 

*श्री आर.के. सिधवाः में इस पर बोलना नहीं चाहता हूं। केवल रस्मी तौर 
पर अपने संशोधन नं. 589 को पेश कर देता हूं। वह यों हे: 

“कि सूची 2 के संशोधन नं. 452 में, अनुच्छेद 00 के प्रस्तावित खण्ड (4) 


में, 579०0 ॥० 7०८०7४' (अधिवेशन को स्थगित कर दे) शब्दों के आगे 
50 ॥था भा ॥07" (आधे घंटे के लिये) शब्द जोड़ दिये जायें।” 


मेरा कहना यह है श्रीमान कि संशोधित अनुच्छेद में यह कहा गया है कि 
अधिवेशन स्थगित कर दिया जायेगा........ 

“अध्यक्ष: या तो सदन को स्थगित कर दिया जायेगा या अधिवेशन निलम्बित 
कर दिया जायेगा। 


*आ्री आर,के, सिधवा: पर कब तक स्थगित रखा जायेगा श्रीमान? मान लीजिये 
गणपूर्ति नहीं है तो... 
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“अध्यक्ष; जब तक गणपूर्ति न हो जाये तब तक अधिवेशन स्थगित रहेगा। 


*आ्री आर.के. सिधवा: इसका मतलब यह हुआ कि सारा दिन अधिवेशन स्थगित 
रहेगा और सदस्यों को सदन में बिना काम बैठना पडेगा। यही तो बात है जिसके 
लिये मैं संशोधन रख रहा हूं। सदस्यों को वहां अनिश्चित अवधि तक बैठना होगा, 
यह बात कुछ ठीक नहीं जंचती है। अगर आधा घंटा काफी नहीं है तो एक घंटा 
कर दीजिये पर एक समय निश्चित हो जाना चाहिये। 


“अध्यक्ष: मेरा ख्याल है इसके लिये कुछ न कुछ उपबन्ध नियमों में रहेगा 
जो सभा की कार्रवाई के बारे में होंगे। खैर आपने अपना संशोधन पेश कर दिया 
है। 


*थ्री आर.के. सिधवाः मेरा कहना यह है श्रीमान कि इसके लिये एक अवधि 
निश्चत हो जानी चाहिये। गणपूर्ति के लिये उपबन्ध संविधान में रखा जाता है न 
कि नियमों में। हम यहां उपबन्ध कर रहे हैं गणपूर्ति की संख्या के बारे में। इसलिये 
संविधान में इसके लिये एक अवधि भी रख देनी चाहिये। 


“अध्यक्ष: अब आता है संशोधन नं. 453 जो मसोदा समिति की ओर से है। 
मैं इसे प्रस्तावित मान लेता हूं। संशोधन यह है:-- 


“कि अनुच्छेद 04 में, ० 00एथगाश।शा। ० 99! (भारत-शासन) शब्दों की 
जगह “(06 पणांणा' (संघ) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन नं. 454 है अनुच्छेद 05 पर। इस पर कोई संशोधन नहीं है। इसे 
भी मैं उपस्थित किया हुआ मान लेता हूं। 


यह संशोधन यों हे: 


“कि अनुच्छेद 05 के खण्ड () में, “$फ्ञांब्ल 00 6 ॥प65 धा0 डश्ाकाए 
०१०५! (...नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुये) शब्दों की जगह 
“5फ्रा०० ० ॥6 छाएंडणा$ ए 5 (णारपाणत भा१ 00 ॥6 ॥प९5 ॥4 ४9॥6- 
॥8 ण१८५७' (...इस संविधान के उपबन्धों के तथा .......... नियमों और स्थायी 
आदेशों के अधीन रहते हुये) शब्द रखे जायें।” 


अनुच्छेद 4, संशोधन नं. 455। 


“कि अनुच्छेद 4 के खण्ड (2) में, 6 ब्ालावालशा$ एरांता ८ 
बतागं5ञ0]०” (कौन से संशोधन... प्रवेश्य है) शब्दों की जगह “जरालाल था 
भा।लाताला। 5 ॥9077589]०' (कोई संशोधन... अप्रवेश्य हैं या नहीं) शब्द रखे 
जायें।” 


इस पर एक संशोधन हे श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का जो 590 नं. का हे। 


3580] भारतीय संविधान सभा [5 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:-- 


“कि सूची 2 के संशोधन नं. 455 में, अनुच्छेद 4 के खण्ड (2) में, 
जालाल' का धागालावाशा 5 807590०' (कोई संशोधन... अप्रवेश्य हे या 
नहीं) (85 ॥0 ॥6 धवागराइचरताव9 एा ॥6 कराशावाला' (संशोधन की प्रवेश्यता के 
बारे में) शब्द रखे जायें।” 


इस संशोधन द्वारा मसौदे की इबारत में परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया 
है। इससे अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं यह कहूंगा जो मसौदा मैंने 
सुझाया है वह बेहतर जरूर है। मसौदा समिति के संशोधन द्वारा संशोधित अनुच्छेद 
]4 (2) की इबारत यह होगी +॥6 96८ंग्जंणा ए ॥6 ?श5इ0णा कञाल्यंक्षाहु 38 (00 
भा।शावाशा।5 0थाए ॥9वगरां550]6 प्राव० ॥5 2875९ ४॥9 96 व4 (संशोधन इस 
खण्ड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय 
अन्तिम होगा) मैं इसे इस रूप में रखना चाहता हूं कि संशोधन इस खण्ड के 
अधीन प्रवेश्य हे या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा।' 
वस्तुतः मसौदा समिति का संशोधन यह है कि संशोधन अप्रवेश्य है या नहीं इस 
बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा। मैं यह चाहता हूं कि संशोधन 
प्रवेश्य है या अप्रवेश्य इन दोनों बातों के बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय 
अन्तिम होना चाहिये। इसलिये हमें यहां अधिक स्पष्टता के लिये यही कहना चाहिये 
कि संशोधन की प्रवेश्यता के बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा। 
इसका अर्थ यह होगा कि संशोधन प्रवेश्य है या अप्रवेश्य इन दोनों ही बातों के 
बारे में उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। 


“अध्यक्ष; अब हम आते हैं अनुच्छेद 24 पर। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यदि ये यह बताने की अनुमति मिल जाये कि 
क्यों मैंने संशोधन नं. 724 को रखा है तो शायद उससे माननीय मित्र को पूरा 
समाधान हो जायेगा। मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हूं जो यों है:-- 


“कि अनुच्छेद 24 के खण्ड (]) में, “5८एथ०॥ ०० 768०5” (अन्य सात 
न्यायाधीशों) शब्दों की जगह 0 7राणा #धा 5९ए४थ०॥ "० |०१९०४? (अन्य सात 
से अनधिक न्यायाधीशों) शब्द रखे जायें।” 


अभी अनुच्छेद 24() की इबारत यह है- 


“छाल ४4 96 3 5प्र/शा6 (70प्रा ण पराव॑ब ०णाशंडगराह? एा ३ (॥९०९ 77४0९ 
ण गावा4 भाव, प्रात! एधभाशा 799 ]9छ9 [/608ट2॥965 3 72० गप्राएश, ए 
5९एशा 0॥87 गप्रवछ65४7 


(भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा, 
जब तक संसद विधि द्वारा और अधिक संख्या निर्धारित नहीं करती तब तक, अन्य 
सात न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा।) 


इसका मतलब यह होगा कि 26 जनवरी को ही जब कि संविधान प्रवर्त्तन 
में आयेगा, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर सात कर देनी होगी चाहे पर्याप्त काम 
हो या नहीं। अत: इस संशोधन के द्वारा इनकी अधिकतम संख्या विहित कर दी 


संविधान का मसौदा [358] 


गई है और यह काम तात्कालिक शासन पर छोड़ दिया गया है कि वह संख्या 
बढ़ा ले या सात से अधिक की आवश्यकता होने पर वह संसद से कहे ताकि 
इसके लिये 26 जनवरी को ही, जिस दिन कि संविधान लागू होता है, इसके लिये 
कार्वाई करने की जरूरत न हो। 


“अध्यक्ष; आप अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं क्‍या? 


*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: मैं अपना संशोधन पेश करता हूं श्रीमान। यह यों है: 
“कि सूची 2 का संशोधन नं. 456 हटा दिया जाये।” 


यहां भी मैं यही देखता रहा हूं कि मसौदा समिति ने आखिरी समय पर अपना 
विचार बदल दिया है। विचाराधीन खण्ड में न्‍्यायाधीशें की संख्या मुख्य-न्यायाधिपति 
को छोड़ कर सात रखी गई है। अब मसौदा समिति के इस संशोधन में सुझाये 
गये “अन्य सात से अनधिक न्यायाधीशों, शब्दों को रख देने से इनकी संख्या और 
घटाई जा सकती है। इस संशोधन के अनुसार सात से कम न्यायाधीश भी उच्चतम 
न्यायालय के लिये रखे जा सकते हेैं। में नहीं समझता कि आखिर किस आधार 
पर मूल मसौदे को बनाया गया था और उसे पास किया गया था। अगर काफी 
काम नहीं था तो इसके लिये समिति के पास काफी समय था कि उसी समय 
वह मसौदे में समुचित संशोधन कर देती। आगामी 26 जनवरी के बाद से फेडरल 
न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को कितना काम करना होगा इसका कोई आभास 
हम लोगों को अब तक नहीं दिया गया है। वस्तुतः यह परिवर्तन हमें करना चाहिये 
इस बात को देखकर कि न्यायाधीशों को कितना काम करना होगा। मेरा विश्वास 
तो यह है कि प्रिवी कौंसिल का क्षेत्राधकार उठ जाने से, आपराधिक मामलों में 
उच्चतम न्यायालय को अधिकार मिल जाने से तथा निरीक्षण का काम और संविधान 
से सम्बद्ध अन्य मामलों का काम आ जाने से उच्च्तम न्यायालय का काम 
26 जनवरी के बाद से बहुत बढ़ जायेगा। इसलिये न्यायाधीशों की संख्या के सम्बन्ध 
में इतनी सतर्कता से काम लेकर हम इनकी संख्या निश्चित करने का काम जो 
शासन को सौंप रहे हैं वह गलत है। इस सम्बन्ध में हमें व्यवस्था करनी चाहिये 
इस बात के आधार पर कि 26 जनवरी के बाद वस्तुतः इस न्यायालय को काम 
कितना करना पडेगा। यही कारण हे कि मैंने इस खण्ड को हटाने की मांग की हे। 


“अध्यक्ष: अब आता है अनुच्छेद 33 | इस पर मसौदा समिति के दो संशोधन 
हैं नं, 4457 “और 457-क--457-क +पर श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का एक संशोधन है। 


#“कि अनुच्छेद के खण्ड () का परन्तुक हटा दिया जाये और उक्त खण्ड के अन्त में सेमीकोलन 
की जगह पूर्ण विराम का चिह्न रखा जाये।” 

+“/कि अनुच्छेद 33 के खण्ड (2) के आगे यह खण्ड जोड़ दिया जाये:- 

“(३) 4ताज़ागरडशक्रावाए भाशाश वा गांड बाटीट, 70 १9ए9०व हाथ, प्रा255 
शिक्षा 99 ]4ए णाीशआ56 90ए०क्‍65$, [6 40 6 8फ्राशा€ (0फ/ गण ॥6 
]प4श्ञाशा, 6९०९९ णा गाव तावद्ञा णाी णा€ गारव९6 ० 4 मांशा एण्रा:. 

[इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुये भी, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, आज्ञप्ति 


या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में न होगी, जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा 
उपबन्धित न करें।] 


3582 ] भारतीय संविधान सभा [5 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 
*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मैं यह संशोधन पेश करता हूं श्रीमानः 


“कि सूची 2 के संशोधन नं. 457-क में, अनुच्छेद 33 के प्रस्तावित नये 
खण्ड (3) में ल्‍४०जांगरशशावाए शभाशगशाशए ॥ 78 था।८6' (इस अनुच्छेद में 
किसी बात के होते हुए भी) शब्दों को हटा दिया जाये।” 


“इस अनुच्छेद में या संविधान में किसी बात के होते हुये भी” यह पदसंहति 
सभा के सामने अनेक बार आ चुकी हे। 


यह पदसंहति संविधान में इतने स्थलों पर प्रयुक्त की गई है कि किसी खण्ड 
विशेष का निर्वचन क्‍या है यह समझना पड़ा मुश्किल हो जाता है। वस्तुतः मसौदा 
समिति संविधान- निर्माण का काम एक बार बैठकर नहीं किया है बल्कि यह काम 
उसने किया है कई किश्तों में। यही कारण है कि इस परिचित पदसंहति का प्रयोग 
खूब स्वतन्त्रता से किया गया है। अधिक सन्‍्तोष की बात यह होती कि इसको 
बिना रखे ही संविधान का मसौदा तैयार किया जाता। मैं नहीं समझ पाता हूं कि 
प्रस्तुत प्रसंग में इसका प्रयोग क्‍यों किया गया है। इस पर स्पष्टीकरण अपेक्षित है। 


“अध्यक्ष; अब हम लेते हैं अनुच्छेद 435 को। इस पर मसौदा समिति का 
एक संशोधन है नं. +458 का। इस संशोधन पर कोई संशोधन नहीं है। इसी तरह 
अनुच्छेद 39 पर मसौदा समिति का संशोधन है न॑ ३459 का। इस पर भी कोई 
संशोधन नहीं है। अनुच्छेद ।45 पर मसौदा समिति का संशोधन हें नं. $460 का। 
इस पर भी कोई संशोधन नहीं है पर कल दो संशोधन पेश किये गये थे नं. 308 
और 309 के। मुझे नहीं मालूम है कि इनकी बातें आज वाले संशोधनों में आ 
गई हैं या नहीं। 


*थ्री एच.वी. कामतः मैं अपना संशोधन नं. 550 पेश करता हूं श्रीमान। वह 
यों हैः 


“कि सूची 2 के संशोधन नं. 460 की जगह यह रखा जाये+-- 


“कि अनुच्छेद 45 के खण्ड (]) के उपखण्ड (ग) में, म्ंश्वा5 ०णालि।०0 
४७५ ?श। ता (भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार) शब्दों की जगह ंष्ठा।5 छप्रधाक्ा।०60 


7458 “कि अनुच्छेद 35 में पाण लाए 4 ॥क्षाल' 7र्शला26 00 काए ण ॥6 70 6एगाए क0शंडंणा$ 
रण. परां$ लाक्राथ! शब्दों की जगह “ज़ांता 6 एाएशंडरंणा$ एण थागंए[6 85 07 काए।6 
]84 60 गण ४0०ए9' शब्द रखे जायें।” 


:459 “कि अनुच्छेद 35 के खण्ड () में पर& $फ्राधय० 0०पा शब्दों की जगह 
"ारताज़ातशावार भाशागााए का तां$ टलाकाश, ॥6 5फ्राथा6 (0 शब्द रखे जायें।” 


68460 “कि अनुच्छेद ]45 के खण्ड (]) के उपखण्ड (ग) में 'लाणित्लाला ण 6 प्रशाह' 
शब्दों की जगह “छाकगित्शाला भाए एा 06 79॥5' शब्द रखे जायें।” 


संविधान का मसौदा [3583 


79 बापंट० 32 () ण॑ 06 0णाश्मापणा! [संविधान के अनुच्छेद 32 (॥) द्वारा 
प्रत्याभूत॒ अधिकार] शब्द रखे जायें।” 


अनुच्छेद का संशोधित रूप यह होगा+-.45 (०) 77॥08 88 ॥0 ॥6 9/0०९९०॥९5 
णी 6 (70फ 0 06 शागिटशालशा णी पा6 गंशा5 एप्रध्थालटव 99 थ70९06 32 () 
्ण 0० 0णाआपएंणा' [संविधान के अनुच्छेद 32 (॥) द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों 
की पूर्ति कराने के लिये उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम] 


सभा द्वारा यथास्वीकृत अनुच्छेद 32 को देखने से माननीय मित्रों को पता चलेगा 
कि उसमें यह कहा है कि “इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को प्रवर्तित कराने के 
लिये, उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित करने का अधिकार 
प्रत्याभूत किया जाता है।” मुझे यह देखकर खुशी है कि संशोधन-सूची 4 के एक 
संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद में उपयुक्त संशोधन कर दिया गया है। इस अनुच्छेद 
के खण्ड (4) में 'अधिकार' शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया था पर अब 
वह एक वचन में रख दिया गया है क्‍योंकि इस अनुच्छेद के खण्ड (]) में तो 
केवल एक अधिकार की प्रत्याभूति दी गई है। भाग 3 में जो अधिकार प्रदत्त किये 
गये हैं वह इस अधिकार से भिन्‍न हैं जो इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत है। इसलिये 
यहां “अधिकार' शब्द का प्रयोग एक वचन में ही होना चाहिये न कि बहुवचन 
में जेसा कि खण्ड (4) में आता हे। 


इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में निर्णय हो जाने के बाद अब मैं अनुच्छेद 45 
के इस खण्ड की ओर आता हूं। मेरा ख्याल यह है कि जहां तक कि इस अनुच्छेद 
के अधीन उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के बारे में नियम बनाने का प्रश्न है, 
यहां, अनुच्छेद 32 के खण्ड () का हवाला दे देना ही पर्याप्त होगा। अनुच्छेद 
32 () में जिस अधिकार की प्रत्याभूति दी गई है वह भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
को प्रवर्तित कराने के बारे में। इसलिये अगर अनुच्छेद 32 का यहां हवाला दिया 
जाता है तो स्पष्ट है कि इससे मतलब है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से 
किसी को प्रवर्तित कराने से। भाग 3 के अधिकारों को प्रवर्तित कराने के अधिकार 
की प्रत्याभूति अनुच्छेद 32 द्वारा दी जा चुकी है। इसलिये यह कहना अधिक उपयुक्त 
होगा कि अनुच्छेद 45() के उपखण्ड (ग) में हवाला दिया गया है ऐसी 
कार्यवाहियों का जो अनुच्छेद 32() द्वारा प्रत्याभूत अधिकार को प्रवर्तित कराने के 
बारे में की जाये। 


“अध्यक्ष; मसोदा समिति का संशोधन नं. 46। यह यों हैः 


“कि अनुच्छेद 58 के खण्ड (3) के स्थान पर यह खण्ड रखा जाये; 

*(3) ॥॥6 0ए0ए्शाणः ४09 96 था।९१ एञा॥0प्रा 09श॥0ा। 0 ॥शा [0 ॥6 प्र5९ 
णीा$ड णीलंग॑ 7684200065 200 8४9| 96 ४50 2॥766 (0 5प्रठा श॥ा0प्रा72॥$, 
भेी।0०म्था०25 काव 979]९9९58 35 749 06 १6827॥7०00 ७ए ९? 9भा०ा। 0५9 8ए/ ॥0, 
पा |ञाएजंशंणा का ॥9/ 92247 व5 50 7942, 5प्रट) श॥१0प्राकशआ5$, 4]099702९5$ 0 
[7एश626९5 35 ॥ाठ 59०टा।९व | 6 86९०१ 820९0606.7 
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[श्री अध्यक्ष] 


[(3) राज्यपाल को, बिना किराया दिये, अपने पदावासों के उपयोग का हक 
होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का, जो संसद 
निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस विषय में 
इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों 
हे विशेषाधिकारों का, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक 

गा।] 


इस पर कोई संशोधन नहीं है। 


अब आता है मसौदा समिति का संशोधन नं. 462। इस पर भी कोई संशोधन 
नहीं आया है। यह यों है:-- 


“कि अनुच्छेद 62 के परन्तुक में, (86 060एथगाशशथा[ ०0 ]09' (भारत शासन) 

शब्दों की जगह “6 एगांणा! (संघ) शब्द रखे जायें।” 

संशोधन नं. 463: 

“कि अनुच्छेद 68 के खण्ड () के उपखण्ड (क) की जगह यह उपखण्ड 
रखा जाये; 


*(9)..॥ ॥6 99025, 389, डि॥4, 30770939, ३०85, ?िप्रा]90, ॥॥0 ॥6 
[्रञाटव /0५9॥065 (ए० स0752८5. 7 

(बंगाल, बिहार, मुम्बई, मद्रास, पंजाब और संयुक्त प्रान्त के राज्यों में दो सदनों 

से) 

इस पर श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का एक संशोधन हे। 

*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: मैं महज़ रस्मी तौर पर यह संशोधन पेश करता हूं: 

“कि सूची 2 के संशोधन नं. 463 में, अनुच्छेद 68 के खण्ड (]) के 

उपखण्ड (क) में अन्त में प्रयुक्त सेमीकोलन कौ जगह अर्धविराम का चिन्ह 

रखा जाये।” 

इस संशोधन को मैं मसौदा समिति पर छोड़ता हूं। इसमें केवल रचना सम्बन्धी 
सुझाव दिया गया है। 

“अध्यक्ष; अब हम आते हें अनुच्छेद 8॥ पर। इस पर दो संशोधन आये 
हैं नं. 454 और 465 के। इन दोनों संशोधनों पर कोई संशोधन नहीं आया हे। 
यह दोनों यों हैं; 

“कि अनुच्छेद ।8। के खण्ड (]) में, 'एण 8 $#०' (किसी राज्य की) शब्दों 

को हटा दिया जाये।” 

“कि अनुच्छेद 8॥ के खण्ड (2) में, 'न्०प०' (सदन) शब्द की जगह 

“0 552८॥70]7' (सभा) शब्द रखा जाये।” 


संविधान का मसौदा [3585 


अब हम आते हैं अनुच्छेद 85 पर। इस मसौदा समिति का एक संशोधन 
है नं. 466 का, संशोधन यों हैः 


“कि अनुच्छेद 85 के खंड (]) में, 'ण 9 $80०' (किसी राज्य की) शब्दों 
को हटा दिया जाये।” 


इस पर श्री नज़ीरुद्ीी अहमद का एक संशोधन है, जिसकी संख्या है 595 । 
*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:-- 
“कि सूची 2 का संशोधन नं. 466 उठा दिया जाये।” 


अनुच्छेद 85 का खण्ड (]) यह कहता है कि “७ थाए आधा? एप ॥2 
[6शांहराए० (एल ण 9 59० ००. ०८८2.” यहां से “०9 $89४०' शब्दों को मसौदा 
समिति हटा देना चाहती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ॥6 [6540० (0०0पालो] 
्ण॑ 4 $08०.” पदसंहति अन्य कई प्रसंगों में प्रयुक्त की गई है और यह संशोधन 
यहां अन्तिम समय में उपस्थित किया गया है। मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करूंगा 
अनुच्छेद ।82 की ओर जहां यह कहा गया है कि 6 ॥हांग्रभाएट 0.०0णालो। 
् ०एलए आग० ॥9णाए उपणा (०प्राल...४०.! (प्रत्येक राज्य की विधानपरिषद्‌ जहां 
ऐसी परिषद हो....) 


“अध्यक्ष: केवल ऐसा राज्य जहां ऐसी परिषद्‌ हो। 
श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः “6 ॥.<शए$]भाए2८ (0प्रालं] णा 38 996 


(किसी राज्य की विधान परिषद) पदसंहति कोई बैठक तो नहीं है। ऐसी पदसंहति 
और कहां कहां आई है। इसे मैं तुरन्त नहीं बता सकता हूं। पर अगर इसमें इस 
तरह संशोधन करना ही है तो संविधान में जहां कहीं भी यह पदसंहति आई है 
में एक सुव्यवस्थित रूप से बता देना चाहिये। 


“अध्यक्ष: मसोदा समिति का संशोधन नं. 467 जो अनुच्छेद 89 पर आया 
है। यह यों हैः-- 


“कि अनुच्छेद 89 के खण्ड (3) के स्थान पर ये खंड रखे जायें+- 


(3)  एा। 6 ,6श289प6 0० 6 9986 099 ,8ए9 0097/7$6 [70५625, ९ 
वषणापा 40 ०णाशाॉपा€ 3 ॥66॥॥8९9 एस ३ ति0प्र5७ ण ॥6 ].6ए/589पर/९८ 0 
3 998 8॥4]] 96 (शा गरशाए?श'5$ 0 णार-था। 0 ॥6 6004 गर्ल णए 
07725 0 ॥86 फि0ठप्र5९, शांलारणश 45 शाट्थव०थ, 


(4)... गा भाज गा6 तपगयाए 3762॥7 ए ॥6 ],292$]40ए6 ५5९॥॥७०|ए 07 06 
स्‍6श5$]4ए6 (70प्राटा] एा ३8 996 806 45 0 (पणप्रा, ॥ ४॥94 96 ॥6 
4प्राए ण ॥6 $79९॥रक्मा ता (गराक्यागाना, ण 98४0० 4०गा९ 35 उपर, शाला 
00 44]0पग ॥6 प्ल0प्5४ ण 00 5प्रः924 ॥6 76678 पां।। 06 5 & 


37 हज 


|! ९)॥॥॥॥॥ हि 
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पर 


[श्री अध्यक्ष] 


(3) जब तक राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे 
तब तक राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित 
करने के लिये गणपूर्ति दस सदस्य अथवा सदन के समस्त सदस्यों की 
सम्पूर्ण संख्या का दशांश, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। 


(4) यदि राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद्‌ के अधिवेशन में किसी 
समय राष्ट्रपति न रहे तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उसके रूप में 
कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को 
स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे 
जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये।) 


इस पर तीन संशोधन आये हैं नं, 596, 597 और 598 । 
*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मैं यह संशोधन रखता हूं:-- 


“कि सूची 2 के संशोधन नं. 467 में, अनुच्छेद 89 के प्रस्तावित खण्ड 
(3) में "प्रात ॥6 ]6९58]कवपाठ 6 896 ७ए ]8ए णील'जञां5० एा0एं१०5 ॥2 
(००णपए्रा।' (जब तक राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न 
करे तब तक... गणपूर्ति) शब्दों की जगह “6 धपणाए्रा! (...... गणपूर्ति) शब्द 
रखा जाये।” 


इस संशोधन को पेश करने का कारण मैं पहले बता चुका हुं। 


*आ्री आर.के, सिधवा:ः में अपने संशोधन नं. 597 और 598 को रस्मी तौर 
पेश किये देता हूं। वह यों हैं: 


“कि सूची 2 के संशोधन नं. 467 में, अनुच्छेद 89 के प्रस्तावित खण्ड 
(3) में, ॥शा ग्रात्मा025$ 0 ०6 (॥आ॥' (दस सदस्य अथवा...... दशांश) शब्दों 
की +शलाजए गशाएंश$ ० णा०-8ंजात' बीस सदस्य (अथवा...... षष्ठांश) शब्द 
रखे जायें।” 


“कि सूची 2 के संशोधन नं. 467 में अनुच्छेद 89 के प्रस्तावित खण्ड (4) 
में, “5प्५0०70 ॥6 7०७४8! (अधिवेशन को.....) शब्दों के आगे 40० भा भा 
॥#0पा” (आधा घंटा के लिये) शब्द जोड़ दिये जायें।” 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 9 संशोधन नं. 468 और 469 जिसे मसौदा समिति ने 


रखा है। वह यों हेः- 


“कि अनुच्छेद 9! के खण्ड (]) के उपखंड (डः) में 6 [6शांहभपा८ 
० 06 $48०' (राज्य का विधान मण्डल) शब्दों की जगह 'एक्रांग्राशा' 
(संसद) शब्द रखा जाये।” 


संविधान का मसौदा [3587 


“कि अनुच्छेद 49] के खण्ड (2) में, 'नाागल णि पाते छा णि भाए छादा 
$96०' (भारत का या ऐसे राज्य का) शब्दों की जगह 'लंग्राक [० ह॥6 एगंणा 
० ० 5प्रट) 586! (संघ का या ऐसे राज्य का) शब्द रखे जायें।” 


अनुच्छेद 93-संशोधन नं. 470 जो समिति का है। इस पर भी कोई संशोधन 
नहीं आया है। संशोधन यों हैः-- 


“कि अनुच्छेद 93 में (6 ॥€शछा59भप्रा८ एण ॥6 $08०!' (राज्य के विधान 
मण्डल) शब्दों की जगह 'एक्ला।ब्ाला। ०0 6९ [८एशं5॥प्रा८ ए 6 508०! (संसद 
अथवा राज्य के विधान मण्डल) शब्द रखे जायें।” 


अनुच्छेद 94--संशोधन नं. 47। जो मसौदा समिति का है। यह संशोधन यों 
है:-- 


“कि अनुच्छेद 94 के खण्ड () में, '5प्रश|०८ 00 ॥6 ॥765 जात डश्ाकाए 
०१०७! (नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए) शब्दों की जगह 
“5फ7]०९० ३० ॥6 एशंझरणा$ एी ॥7॥5 (7णाह्रापाणा ॥06 (00 ॥6 ॥725 ॥00 ४90- 
गष्ट 00०४! (इस संविधान के उपबंधों के तथा...... नियमों और स्थायी आदेशों 
के अधीन रहते हुए) शब्द रखे जायें।” 


*आ्री एच.वी. कामतः अनुच्छेद 94 पर मेरा एक संशोधन है जिसका नं. 
है 554 । 


“अध्यक्ष: अच्छी बात है। 
*भ्री एच.वी. कामतः मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान। 


“कि सूची 2 के संशोधन नं. 47] में, अनुच्छेद 94 के खण्ड (]) में, 
प्रस्तावित शब्द (क्ाढ ज्ञाठ्शंत्अणा$ ण परा$ (णाह्रापरांणा 20 ॥0! (इस संविधान 
के उपबन्धों के तथा) हटा दिये जायें।” 


मैं अपने संशोधन के द्वारा यह चाहता हूं कि यह खण्ड उसी रूप में रखा 
जाये। जिसमें कि यह पहले था। मैं नहीं समझ पाता हूं अब आखिरी समय में 
इस खण्ड में यह संशोधन क्‍यों किया जा रहा है। जहां तक कि विधान मण्डल 
का प्रश्न है उसके सदस्यों को वाक्‌ स्वातंत्र्य प्राप्त है विधान मण्डल के नियमों 
या स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए। न तो डॉ. अम्बेडकर ने और न 
श्री कृष्णमाचारी ने यहां यह बतलाया है कि क्‍यों इस स्वातन्त्रय पर अब संविधान 
के उपबंधों का नियंत्रण क्‍यों रखा जा रहा है। यह नहीं हमें बताया गया है कि... 


श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: माननीय मित्र को मैं यह बताऊं कि अगर वह 
अनुच्छेद 2!! को पढें तो देखेंगे कि इन शब्दों को जोड़ना यहां आवश्यक है। 


“अध्यक्ष: उस अनुच्छेद के द्वारा न्यायाधीशों के आचरण पर बहस करने की 
रोक लगा दी गई हे। 


3588] भारतीय संविधान सभा [5 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


*थ्री एच.वी. कामतः आशा करता हूं कि वाक स्वातन्त्रय के बारे में अनुच्छेद 
9 के जो उपबंध हैं उनके सम्बन्ध में यह नहीं है। यदि यह संशोधन उन उपबंधों 
के बारे में है तो इसका अर्थ यह होगा कि वाक्‌ स्वातंत्र्य हमें प्राप्त ही नहीं 
रहेगा। फिर तो जो अधिकार एक अनुच्छेद द्वारा दिया गया है वह दूसरे अनुच्छेद 
द्वारा छीन लिया जायेगा। इस मसले पर माननीय मित्र श्री कृष्णमाचारी ने पर्याप्त 
प्रकाश डाल दिया है और अब मैं अपना संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं। 


“अध्यक्ष; अब हम आते हें अनुच्छेद 204 पर। इस पर मसौदा समिति का 
संशोधन नं. 47। लिया जाता है जो यों है:-- 


“कि अनुच्छेद 204 के खण्ड (2) में | गालावाला& शाला ० 
१307रांइआं00! शब्दों की जगह, 'ज़ालालः था क्ाालावाला 48 पाबताा5अ06! 
(कोई संशोधन...... अप्रवेश्य है या नहीं) शब्द रखे जायें।' 


इस पर एक संशोधन है नं. 599 का जो श्री नजीरुद्दीन अहमद का है। पर 
यह ठीक उसी तरह का संशोधन है जैसा कि पहले पेश हो चुका है। इस लिये 
मैं इसे पेश किया हुआ मान लेता हूं। संशोधन यह हैः:-- 


“कि सूची (2) के संशोधन नं. 472 में, अनुच्छेद 204 के खण्ड (2) में 
एालाल- का क्ाशावाल 5 ॥8075,»70]०! (कोई संशोधन... अप्रवेश्य है या 
नहीं) शब्दों की जगह, “85 40 ॥6 पाबतात550॥9 एाग ॥6 भालावाशला 
(संशोधन की अप्रवेश्यता के बारे में) शब्द रखे जायें।” 


अब हम आते हैं अनुच्छेद 277 पर। इस पर मसौदा समिति का संशोधन नं. 
473 यह हेः- 


“कि अनुच्छेद 277 के खण्ड (]) के परन्तुक के खण्ड (ग) के स्थान 
पर यह रखा जाये-. 


(0) 06 ००6 ए 8 ]घ828 509 96 ए४८४2८6 99 5 9थाए ॥[]007/26 99 (6 
शिट्ड्नंतश्ञा [0 96 3 [526 ए ॥6 $फ्राशा]6 (70प्रा 9 799 5 9थाए #भार्शलाल्त 


है कक 


709 ॥6 ?659०/0 भाए एल जांशी (0णा जात ॥ ॥6 07709 ए 7089. 


(किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 

नियुक्त किये जाने पर, अथवा राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत राज्य क्षेत्र में के अन्य 

उच्च न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने पर, रिक्त कर दिया जायेगा।) ” 

इस पर कोई संशोधन नहीं है। 

अब हम आते हैं अनुच्छेद 220 और 23] पर। इस पर मसौदा समिति के 
संशोधन नं. 474 और 475 यों हैं- 

“कि अनुच्छेद 230 में, 'धाए 59०! (किसी राज्य) शब्द के बाद, 'छब्लाील्व 
॥ ॥6 शि5 5टा०त॥०! (जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित हें) शब्द रख जायें।” 


संविधान का मसौदा [3589 


“कि अनुच्छेद 232 में, ॥राण& 0क्ाा ०० 89०! (एक से अधिक राज्यों के) 
शब्दों के बाद “96ला०१ गा 06 #5 5इला०्तप०! शब्द रखे जायें।” 


*थ्री नजीरूद्दीन अहमदः में अपने संशोधन नं. 600 को रस्मी तौर पर पेश 
किये देता हूं श्रीमान:-- 


“कि सूची 2 के संशोधन नं. 474 को हटा दिया जाये।” 


मूल अनुच्छेद में 'किसी राज्य” शब्द रखा गया था पर अब स्पष्टीकरण के 
लिए संशोधन द्वारा यह कहा जा रहा है कि “प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी 
राज्य” मेरा ख्याल है कि 'किसी राज्य' से प्रथम अनुसूची का कोई राज्य ही अभिप्रेत 
है। सभी राज्य प्रथम अनुसूची में चार विभिन्‍न श्रेणियों में दिखाये गये हैं। यदि 
किसी राज्य का उल्लेख किया जाता है तो निश्चय ही मतलब है प्रथम अनुसूची 
के राज्य से। इस लिये मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि इस स्पष्टीकरण की यहां 
कोई आवश्यकता नहीं है। 


मैं अपना यह संशोधन भी पेश करता हूं:- 

“कि सूची 2 का संशोधन नं. 475 हटा दिया जाये।” 
यह संशोधन भी उसी सिद्धान्त पर आधृत्त है जिस पर कि इससे पूर्व का संशोधन। 
अध्यक्ष: संशोधन नं. 476। 


“कि अनुच्छेद 234 में “०४०70” (राज्यपाल) शब्द के पहले “० 06 $96' 
(उस राज्य के राज्यपाल) शब्द तथा 'म्रांशा 00प्रा।! (उच्च न्यायालय) के पहले 
हललंग्राए |परांडवलाणा ॥ 704370ण 0 5प्रटा $90०' (ऐसे राज्य के सम्बन्ध में 
क्षेत्राधकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय) शब्द जोड़ दिये जायें।” 


श्री नज़ीरूद्दीन अहमद: में यह संशोधन रखता हूं, श्रीमान:- 
“कि सूची 2 का संशोधन नं. 476 निकाल दिया जाये।” 


अनुच्छेद 234 में 'राज्यपाल' शब्द का उल्लेख किया गया है। अब इस संशोधन 
द्वारा राज्यपाल के पहले (उस राज्य के) शब्द जोडे जा रहे हैं। राज्यपाल का अर्थ 
ही होता है प्रथम अनुसूची के भाग-क के किसी राज्य का राज्यपाल। राज्य के 
राज्यपाल के सिवाये और राज्यपाल हो ही कौन सकता है। केवल राज्यपाल शब्द 
रखने से भी............ | 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: माननीय मित्र को राज्यपाल शब्द के सम्बन्ध में 
कुछ कहने की जरूरत नहीं है। संशोधन के पिछले अंश के सम्बन्ध में जो कुछ 
वह कहना चाहते हों कहें। राज्यपाल के साथ यह विशेषण यों ही जुड़ गया है। 


“अध्यक्ष: अच्छा होगा माननीय सदस्य इस प्रश्न को छोड़ दें। 


3590] भारतीय संविधान सभा [5 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः तो मैं इसे छोड़े देता हूं श्रीमान। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अपने संशोधन नं. 478 और 479 को मैं नहीं 
पेश करना चाहता हूं। संशोधन नं. 556 में इन दोनों की बातें आ जाती हें। मैं 
उसी को पेश करता हूं। यह यों हैः 


“कि अनुच्छेद 289 के खण्ड (]) की व्याख्या की जगह यह व्याख्या रखी 
जाये: 


कफक्राक्राद्ाांएा--778 ०फ्ञाठ5चरणा ]43एछ 0एा 3 9906 का ०९ वा ॥5 2८875८ 
9 गाएपव6 3 8छ ण 3 99086 [355९6 0 7946 9९0 6 ॥6 ९णगाशात्शाशा ण 
गरी5 (7णाशपा।णा भाव ॥0 6ए०0प्४ए 7/280९90९6 ॥0जा॥प॥8क्रावा? ॥9/0 ॥ 0 [08 


9 99 


णएीव7739 70 96 शा का कूशवगांणा थांगाशष 20 थी ण वा 9क्ा07)क 2०8५ . 


( व्याख्या--इस खण्ड में “राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि! के अन्तर्गत राज्य 
की ऐसी विधि भी होगी, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित या निमित्त 
हो तथा पहले ही निरसित न कर दी गई हो चाहे फिर वह उसके कोई भाग 
तब पूर्णतः अथवा किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में, प्रवर्तन में न हों।) 


(श्री अजीत प्रसाद जैन ने अपना संशोधन नं. 603 पेश नहीं किया।) 
(यह संशोधन उपस्थित किया हुआ मान लिया गया।) 


“कि अनुच्छेद 289 के खण्ड (2) में ब्राए ज़ाणफुलए पड०त णः 0००८फफ़ञां०त 
व6 एपाए05०5 हलार्र्ण, ण भाए वाएणा€ 8टलपांगए ण॒ बांगराह तथलीणा' (उनके 
प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने वाली या आधिपत्य में की गई किसी सम्पत्ति 
के बारे में अथवा उनसे प्रोद्भूत या उत्पन्न किसी आय के बारे में) शब्दों 
की जगह “्याए |0फएलाए पड९१ ता 0०टाफां2त 0 06 एप0052९5 ए डाटा 306 
07 7पर््जा।555 07 क्षाज ॥0076 ३०८९टपए 7० क्रांगाए ग ०णरारटांगणा #086णा[' 


(ऐसे व्यापार या कारोबार के प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने वाली या 
आधिपत्य में की गई किसी सम्पत्ति के बारे में अथवा उनके सम्बन्ध में प्रोदभूत 
या उत्पन्न किसी आय के बारे में) शब्द रखे जायें।] 


“अध्यक्ष: संशोधन नं. 48 | 
“कि अनुच्छेद 294 की जगह यह अनुच्छेद रखा जाये: 
45 ॥07 6 ०८एञाशार्शाओ णएा ॥5 (*"णाशापा[0णा. 


(9) भी कथा भाव 35525 एजगांता वगाल्वांग्टए एऐर्लशणर डा 
5प९९९४$०॥.0 ९०एणगगलार्शाला एल एटडाटव जा प्रा$ वय|ं०४५ 0 ॥॥6 
एा0एथाए, 455९5, >प्रफु0568 णी ॥6 00एथगाशला। एण गाल 0णगांणत ० पाक 
॥2॥5, ॥9065 ० यह प प 
कम भाव 2 909श(५ 2१4 35525 जाता गगञा6०वं29 79 इपणा 
टशाकां। ०88९५. ८०्ााालशार्शाला फरार ए९छ४९१व जा म्ां$ [०४५ 0 ॥6 
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9पा[0056$ 0 6 (0एलगाशशा[ ण ९8० (0एशआ0०ण' 5 श0 जाए 
8॥9|] ए९८४7659९०८7ए९८ए जा 6 एआञंणा भाव ॥6 ८07९59ण9९8 
जरा भाव 


(0) भी ॥र2॥3, 4406९5 राव 00॥292007 0 6 (0एशाशधशध।शा 0 
6 70णा!]स्‍0ण ०ण गाव काव ण 6 (ए0सल्गाशलशा ए स्वरा 
(70ए&॥07 $ 260 जाट, फ्रालीाल कांग्राए 0प्रा ण॒ भाए ०एआ74९ 
० .ग8०एा$2८, ॥9 906 ॥6 729॥5, 90॥765 ॥१0 00॥297075 
7९596९०ए०९]ए४ ०0 06 00एल्याशला णएाी पाता 2१4 6 
(70शछगाधालशा एज रा ०णा०5्णाकाए 9892०, 5पस्‍]०९ 0 काए 
30[प्रशगालशा। 7446 9 40 968 79646 99 ॥९880 एफ ॥6 ठाट्थाणा 
छएर्थशणार ॥6 ९०एण्गाशाट्शाला ए गा$ एणाशरॉपाणा ०एिा ॥6 
0 तए एिंतडक्या 0 ण ॥6 270णशा065 एण ४४९४ 82०९4, 
जि्रश उिशा29, ४९४ एप्र॒ा]|००0 ॥4 485 एप्र०0. 


294 इस संविधान के आरम्भ से लेकर 


(क) जो सम्पत्ति और आस्तियां भारत कतिपय अवस्थाओं में सम्पत्ति, 
डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों आस्तियों अधिकारों, दायित्वों 
के लिये सम्राट में ऐसे प्रारम्भ से और आभारों का उत्तराधिकार। 
ठीक पहले निहित थीं तथा जो 
सम्पत्ति और आस्तियां प्रत्येक राज्यपाल या प्रान्त की सरकार के 
प्रयोजनों के लिये सम्राट में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले निहित 
थीं, वे सब इस संविधान के अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, 
पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के प्रान्तों के सृजन के कारण 
किये गये या किये जाने वाली किसी समायोजन के अधीन रह कर 
क्रमश: संघ ओर तत्स्थानी राज्य में निहित होंगी तथा, 


(ख) अधिकार, दायित्व और आभार भारत डोमिनियन की सरकार के 
तथा प्रत्येक राज्यपाल प्रान्त की सरकार के थे, चाहे वे फिर 
किसी संविदा से या अन्यथा उदभूत हुए हों, वे सब इस संविधान 
के प्रारम्भ से पहले पाकिस्तान की डोमिनियन के अथवा पश्चिमी 
बंगाल, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रान्तों 
के सृजन के कारण किये गये या किये जाने वाले किसी 
समायोजन के अधीन रहकर क्रमश: भारत सरकार तथा प्रत्येक 
तत्स्थानी राज्य की सरकार के अधिकार दायित्व और आभार होंगे। 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:-- 
“कि सूची 2 के संशोधन नं. 48 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 289 में- 


(क) प्रथम पंक्ति में "009ा४धप7णा' (संविधान) शब्द के आगे अर्थ विराम 
का, चिह्न रखा जाये। 
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[ श्री नज़ीरुद्दीी अहमद] 


(ख) 25वीं पंक्ति में प्रयुक्त 'णाहआणांणा! (संविधान) शब्द के बाद अर्ध 
विराम का चिन्ह रखा जाये। 


यह संशोधन विराम चिह्नों के सम्बन्ध में है। अगर मसौदा समिति इन्हें मंजूर 
करना चाहे तो कर सकती हे। 


ये संशोधन उपस्थित किये गये मान लिये गये:-- 


“कि अनुच्छेद 395 के खण्ड (]) के उपखण्ड (क) में, “॥० 0ए्रााला०८- 
॥शथा 0० 5 (णाइवप्रंणा! (इस संविधान के प्रारम्भ) शब्दों की जगह “इप्रठा 
(०ग्रा7०7०272॥/ (ऐसे प्रारम्भ) शब्द रखे जायें।” 


“कि अनुच्छेद 295 के खण्ड (]) के उपखण्ड (क) में, ॥॥86 060एथ्याशला 
० ]799' (भारत शासन) शब्दों की जगह 406 ए॥0०॥' (संघ) शब्द रखा जाये।” 


“कि अनुच्छेद 296 में "मा ७०[ंट्डाए” (सम्राट के) शब्द के बाद में, जहां 
यह प्रथम बार प्रयुक्त हुआ है, “07 45 ॥९ ८85९० ]739 96 00 05 रिपरश्ा एु था 
[0 शा $/86' (अथवा यथास्थिति देशी राज्य के शासक को) शब्द रखा जाये।” 


“कि अनुच्छेद 296 के परन्तुक में, 'प्रां& ००४५” (सम्राट को) शब्द के 
बाद “०700 06 पाल ण थ वाकथ 898० (अथवा देशी राज्य के शासक को) 
शब्द रखे जायें।” 


“कि अनुच्छेद 296 के साथ यह व्याख्या जोड़ दी जाये: 


+#फ्राक्यादांका-- का ॥6 भा?6 ॥6 रछूडफाठइडंगा पेपर भाव परावांशा 598 
]9ए6 ॥6 86 गाल्क्ातए 35 जा कााट6 363.7 


( व्याख्या-उस अनुच्छेद (शासक) और देशी राज्य पदों का वही अर्थ होगा जो 
अनुच्छेद 363 में है।) 


“कि अनुच्छेद 36 के खण्ड (]) के परनन्‍्तुक में, 'प्रातद्वा था वातवांधा 596! 
(देशी राज्य के अधीन) शब्दों की जगह 'एञातक्क #6 60एगगाधशा। ० था 
[0था $8०' (देशी राज्य के सरकार के अधीन) शब्द रखे जायें।” 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: संशोधन नं. 488, 489 और 490 की जगह मैं 
संशोधन नं. 557 और 558 को उपस्थित कर रहा हूं श्रीमान यह यों हे: 


“कि अनुच्छेद 339 के खण्ड (ग) में “४5 6 (पर्माग़राशा एण 4 546 ?पस्‍९ 
927"ए००९ (!ण्गा580॥, 0॥0_ 4 3 (70५. ('णगगाग5$507' (संयुक्त आयोग को 
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छोड़कर राज्य लोक सेवा आयोग के सभापति के रूप में) शब्दों की जगह, 
“858 6 (रधांगाओ ० ता$ एांणा एफ 8666 (एणागर$डं०णा 0 85 6 
(फरगांगाक्ा ण ३ 396 ?एफञ6 $ढ०ए०० (0ण्रागरांडछ0०7' (संघ लोक सेवा आयोग 
के सभापति के रूप में या, राज्य-लोक-सेवा आयोग के सभापति के रूप में) 
शब्द रखे जायें।” 


“कि खण्ड (घ) में “85 ॥6 (परक्षाग्राक्षा ण भाए जाल 596 ?प्ञ० $2०ं०८ 
(०णग्रागांडअंणा! (अन्य किसी राज्य-लोक-सेवा आयोग के सभापति के रूप में) 
शब्दों की जगह “85 ॥6 ('भ्ाग्राक्षा ण 9 रण ाए जाल इा9व6 एफ $टासं०ट 
(णगगगांअंडंणा' (उसी या अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग के सभापति 
के रूप में) शब्द रखे जायें।” 


*थ्री एच.वी. कामतः मैं यह संशोधन रखता हूं:-- 


“कि संशोधन नं. 557 में, अनुच्छेद 339 के खण्ड (ग) में, “85 ॥6 (0क्षागरात्षा 
णी॑ग6 एआांणा एफ 86 (7ण़ागरइडंणा 0 358 6 (शापञक्या एाी 8 996९ 
एपफ)॥० $छएं०९० (एगरगांडआंणा' (संघ-लोक सेवा आयोग के सभापति के रूप 
में या राज्य लोक सेवा आयोग के सभापति के रूप में) शब्दों की जगह “85 
प6 (.राधागाक्षा ण 8 5906 एफ) 86 (णागाइडणा 0 85 ॥6 (र्वागञाका 
् 3 7णा। (0णगयांडडंणाः (राज्य लोक सेवा आयोग के सभापति के रूप में 
या संयुक्त आयोग के सभापति के रूप में) शब्द रखे जायें।” 


“कि संशोधन नं. 558 में अनुच्छेद 339 के खण्ड (घ) में 85 6 ("क्षागराक्षा 
् धाब्क णा भाए गाल 596 एफ) $टाशंट्ट 00ग्राग्रांडइञ्ंणा! (उसी या अन्य 
किसी राज्य लोक सेवा आयोग के सभापति के रूप में) शब्दों की जगह “85 


व6 (एगक्ांगराक्षा ए क्षाए जाल 596 ?फञ6 $छणंर6 (एणाग्रांइशंणा! (अन्य 


किसी राज्य लोक सेवा आयोग के सभापति के रूप में) शब्द रखे जायें।” 


मेरा ख्याल है कि इन संशोधनों को पेश कर मसौदा समिति ने इस बात का 
एक उदाहरण पेश किया है कि इस प्रश्न पर उसने विचार सम्बन्धी कितनी अस्थिरता 
व्यक्त की हे। उसकी इस अस्थिरता पर आश्चर्य होता है। 


*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: उसकी अस्थिरता पर अब आश्चर्य नहीं होता है 
क्योंकि यह उसका अब रोज़ का काम हो गया है। 
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*थ्री एच.वी. कामतः दो दिनों के अन्दर वह दो बार अपना विचार बदल 
चुकी है और मसौदे में परिवर्तन कर चुकी है। अपने अथक परिश्रम के फलस्वरूप 
उसने अब यह दो सूचियां सामने रखीं हैं। यदि आप कृपा कर संशोधनों के लिये 
कल तक समय बढ़ा दें तो शायद वह फिर अपना विचार बदल दे और नया 
संशोधन पेश करे। 


“अध्यक्ष: आप यह आशंका न कीजिये कि संशोधनों की अवधि बढ़ाई जायेगी। 


*भ्री एच.वी. कामतः जो वस्तुस्थिति है उससे तो मैं यह ही अनुभव करता 
हूं कि मसौदा समिति द्वारा सुझाये गये इन नये संशोधनों से उस संशोधित मसौदे 
में जो अभी कल हमारे सामने पेश किया गया था, आमूल परिवर्तन हो जाता है। 


मेरे ये संशोधन उन संशोधनों से सर्वथा संगत हैं जिन्हें कल अनुच्छेद 39 
पर मैं पेश कर चुका हूं। गत कुछ दिनों के भीतर मसौदा समिति ने जो कई 
परिवर्तन सुझायें हैं उनका कारण मेरी समझ में नहीं आता है। 


अध्यक्ष: इन संशोधनों के द्वारा वह उस मूल मसौदे को अपना रहे हैं जिन्हें 
द्वितीय पठन के समय स्वीकार किया जा चुका है। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इनके द्वारा हम पुनः सभा द्वारा यथा स्वीकृत मसौदे 
को ही अपना रहे हें। 


*भश्री एच.वी. कामतः में नहीं समझ पाता कि फिर उन्होंने संशोधित मसौदे 
के बारे में अपना विचार क्‍यों बदला था। 


*श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इसलिए कि माननीय मित्र श्री कामत अन्यथा चाहते 
हैं। 

*थ्री एच.वी. कामतः इन्होंने कहा है यह मैं सुन नहीं पाया। अस्तु, मैं तो 
यही रखना पसन्द करूंगा कि संघ लोक सेवा आयोग के सभापति के अतिरिक्त 
कोई अन्य सदस्य, जब वह पद पर न रह जाये, तो वह राज्य लोक सेवा आयोग 
का अथवा संयुक्त आयोग का सभापति बनाया जा सकता है। उसे संघ लोक सेवा 
आयोग का सभापतित्व मिलना ठीक नहीं होगा। मसौदा समिति की कल्पना है कि 
ऐसे व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग का सभापति बनाया जा सकता है। मेरी 
समझ से, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को, सदस्य पद पर न रह जाने पर, 
उसी आयोग का सभापति बनाया जाये जिसकी कि वह सदस्यता रिक्त कर चुका 
है, एक अच्छा उदाहरण रखना नहीं होगा। हां वह, राज्य लोक सेवा आयोग का 
अथवा संयुक्त आयोग का सभापति बनाया जा सकता हे। 


मेरा दूसरा संशोधन अनुच्छेद 39 के खण्ड (घ) के सम्बन्ध में है। किसी राज्य 
के लोक-सेवा आयोग के सभापति के अतिरिक्त अन्य सदस्य पर पद धारण करने 
का प्रतिबंध इसमें लगाया गया है। मेरा संशोधन यह कहता है कि किसी राज्य लोक 
सेवा आयोग के सभापति से अतिरिक्त अन्य सदस्य, अपने पद पर न रह जाने 
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पर, उसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सभापति पद के लिये तो पात्र न समझा 
जाये पर अन्य किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सभापति पद के लिये वह 
अवश्य पात्र समझा जाये। मसौदा समिति के नये संशोधन के अनुसार वह उसी 
राज्य के तथा अन्य किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का सभापति नियुक्त किया 
जा सकता है। पहले जो संशोधित मसौदा यहां स्वीकृत हुआ था उसके अनुसार, 
वह उसी राज्य के लोक सेवा आयोग का सभापति नहीं बनाया जा सकता था। 
पर अब इस नये संशोधन द्वारा वही पहले की स्थिति अब ला दी गई है। जिस 
आयोग से सदस्य अपना पद रिक्त करता है उसे उसी आयोग का सभापति बनाना 
ठीक नहीं होगा। हां, उसे अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का सभापतित्व की अ्हता 
अवश्य प्राप्त रहनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं। 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 320 पर एक संशोधन है नं. 49। का और एक और 
भी संशोधन है नं. 559 का। मेरा ख्याल हे यह एक अतिरिक्त संशोधन हे। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: संशोधन नं. 559 एक अतिरिक्त संशोधन ही हे। 
उस अनुच्छेद विशेष के सम्बन्ध में जो आपत्ति उठाई गई है उसका इससे निराकरण 
हो जाता है। 


“अध्यक्ष: इसे हम बाद में चल कर लेंगे। 

*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: उसे अभी भी लिया जा सकता हे। 
“अध्यक्ष: में इसे प्रस्तावित मान लेता हूं। यह यों है:- 

“कि अनुच्छेद 320 के खण्ड (4) की जगह यह खण्ड रखा जाये:- 


(4) ए०काााए ॥ 0985९ (3) $॥9|| 720(प्ा/6 3 ?पफ्॥९ 82९८6 (९णर5$0ण 0 
96 ८णा$5प्रॉ20 35 7९59९८28 6 गधा जा जांदीा बाए छाएणशंशरंणा 7लिा९तव 00 का 
29756 (4) ०ण करा।ट6 6 ॥939 96 9866 07 35 72506९९$ 6 गाल जा ज़ांटा 
टॉलिटा 7439 926 शाएण्शा 00 ॥6 छाठशंड्रणा$ ण भाएट€6 33577 


[(4) खण्ड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा न होगी कि लोक-सेवा आयोग 
से उस नीति के बारे में परामर्श किया जाये जिससे कि अनुच्छेद 6 के खण्ड 
(4) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध बनाया जाना है अथवा जिस रीति से कि अनुच्छेद 
335 के उपबंधों को प्रभाव दिया जाना है।] 


3596] भारतीय संविधान सभा [5 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


*श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: संशोधन 49] की शायद हमें जरूरत नहीं हो सकती 
है क्‍योंकि श्री कामत अपने संशोधन नं. 394 और 395 को पेश कर चुके हें। 
और उनके संशोधन में वही बात कही गई है जो नं. 49 में हे। 


“अध्यक्ष: अच्छी बात है। अब हम लेते हैं अनुच्छेद 35--संशोधन नं. 492 । 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: अनुच्छेद 320 पर एक संशोधन नं. 559 का है। उसके 
बारे में आपने क्‍या किया श्रीमान। 


“अध्यक्ष: मैंने इसे प्रस्तावित समझ लिया है। आप संशोधन नं. 559 की बात 
कह रहे हैं तो? डॉ. देशमुख क्‍या आप उस पर बोलना चाहते हैं? 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः हां श्रीमान। दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है 
कि यह नया संशोधन सनन्‍्तोषप्रद नहीं मालूम पड़ता है। पहली बात तो यह है कि 
इसकी रचना बड़ी जटिल हे। इसमें कहा गया है:-- 


“]यतारश का 0975९ (3) ४9] 72(प्रा[8€ 3 ?0प0॥0 $820ए९९ (7ण्गञग58807 [0 0९ 
८णा$प्रॉ20 35 7259९८९$ 6 गाल व] जाांदी काए शञतठ्णंश्रंगा ।र्शलारव 0 का 
2]975$6 (4) ए ॥॥06 46 7989 96 9866 07 35 72९59९०८8$ ॥6 गर्ल का ज़ांसा 
टॉडटलिटा 7439 926 शाएण्शा 00 ॥6 फञाठजंशंणा$ ण ागट6 335.7 


[खण्ड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा न होगी कि लोक सेवा आयोग 
से उस रीति के बारे में परामर्श किया जाये जिससे कि अनुच्छेद 6 के खण्ड 
(4) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध बनाया जाता है अथवा जिस रीति से कि अनुच्छेद 
335 के उपबंधों को प्रभाव दिया जाना है।] 


अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित कबायली जातियों के प्रतिनिधि यदि इस 
संशोधन को सनन्‍्तोषप्रद समझते हैं तो मैं उनसे यह अनुरोध अवश्य करूंगा कि वह 
अनुच्छेद 335 पर दिये गये मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें। यदि मेरा संशोधन 
स्वीकार कर लिया जाता है तो सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। अन्यथा, जहां तक 
कि पिछड़े वर्गों का सम्बन्ध है, इस अनुच्छेद के कारण वह भाग सर्वथा वंचित 
नहीं हुए तो यह जरूर होगा इस अनुच्छेद की परिधि उनके लिये बड़ी संकुचित 
हो जायेगी। यह इसलिये कि अनुच्छेद 335 में 'पिछड़े हुए वर्ग” शब्द पहले ही 
गलती नहीं आ पायी है। यही कारण है कि अनुच्छेद 335 में इस शब्द को रखने 
का मैंने संशोधन भेजा है। 


“अध्यक्ष: संशोधन नं. 530 का आप जिक्र कर रहे हें? 


संविधान का मसौदा [3597 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: हां श्रीमान। सो अगर हमें इस संशोधन को स्वीकार 
करना है। जिसे श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने अभी पेश किया है तो मैं माननीय मित्र 
श्री कृष्णममाचारी से यह अवश्य पूछना चाहूंगा कि क्‍या वह मेरे संशोधन को मानने 
पर तैयार हैं, जिस में 'पिछड़े हुए वर्गों' शब्दों को अनुच्छेद 335 में रखने की 
बात कही गई है। यदि वह इसे मान लेते हैं तो मुझे उनके इस संशोधन पर 
कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि इससे इस विषय पर जितने अनुच्छेद हैं उन सबों 
में एक सुव्यवस्थित संगति आ जायेगी। मगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक बड़ी 
विचित्र स्थिति यह होगी कि अनुच्छेद 6 (4) में तो 'पिछडे हुए वर्ग” शब्द मिलेंगे 
पर अनुच्छेद 335 में पिछडे हुए वर्ग का कोई उल्लेख नहीं होगा और वहां केवल 
“अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिमजातियां' इन्हीं दो वर्गों का उल्लेख मिलेगा। 
यह एक बड़ी असंगत बात होगी। यदि माननीय मित्र श्री कृष्णमाचारी यह चाहते 
हैं कि उनका यह संशोधन स्वीकार किया जाये तो मैं उनके संशोधन को मानने 
पर तैयार हूं बशर्ते कि अनुच्छेद 335 में 'पिछड़े हुए वर्ग” शब्दों को रखने पर 
उन्हें कोई आपत्ति न हो। अन्यथा यह होगा कि किसी उपबंध के सम्बन्ध में हम 
एक जगह तो एक बात कहेंगे पर दूसरी जगह “अनुसूचित जातियों अनुसूचित 
आदिमजातियों' को अनुच्छेद में शामिल नहीं करेंगे। यदि यह संशोधन स्वीकार किया 
जाता है तो इसका अर्थ होगा अनुच्छेद 6(4) में और अनुच्छेद 320 में इनका 
कोई उल्लेख नहीं होगा। पर अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
आदिमजातियों का ही उल्लेख हे, वहां पिछडे वर्ग का कोई उल्लेख ही नहीं है। 


अगर माननीय मित्र मेरे संशोधनों को मानने पर राज़ी नहीं हैं तो दूसरा सुझाव 
मैं यह रखूंगा कि इस मसले को फिलहाल स्थगित रख दिया जाये क्‍योंकि सम्भवतः 
आज शाम को ही हम इस मसले पर विचार करें। 


श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: में यह कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 6 (4) पिछड़े 
हुए वर्गों को विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिये क्षमता देने वाला एक उपबंध हे। 
अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के दावों को ध्यान 
में रखने का उपबंध करता है। इन दोनों उपबंधों को यहां इस खण्ड विशेष में 
एक साथ रख दिया गया है। इसके द्वारा केवल यह होता है कि शासनों के लिये 
यह अपेक्षित नहीं रह जाता है कि वह अपने अपने लोक सेवा आयोगों से इस 
मसले पर परामर्श करें। और ऐसा केवल इसलिए किया गया है कि अनुच्छेद 320 
(3) के उपबन्ध द्वारा यह आवश्यक है कि हर मसले में शासन लोक सेवा आयोग 
से परामर्श करे। इसलिये इस बात की कत्तई कोई गुंजाइश नहीं है, अनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित आदिमजातियों अथवा पिछडे हुए वर्गों के साथ इसको लेकर कोई 
अन्याय हो सकता है या उनमें एक के हक को दबाकर दूसरे को तरजीह दी 
जा सकती है। मैं नहीं समझता कि माननीय मित्र को यह आशंका होनी चाहिए 
कि इसके द्वारा पिछड़े वर्गों के अधिकार छिन जाते हैं या कोई ऐसी बात होती 
है जो उनको, क्षत्ति पहुंचा सकती है। 


3598 ] भारतीय संविधान सभा [5 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: मैं नहीं समझता कि माननीय मित्र की इस व्याख्या 
से मुझे संतोष हो पाया है। अनुच्छेद 6 (4) में यह कहा गया है: 


“]यकरारश का 5 भग९6 ॥9 [॥०एशा ॥6 9086 #0णा 79/ता९ भाए [0एंडणा 
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[इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछडे हुए किसी वर्ग के पक्ष 
में... नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिए उपबंध करने में कोई बाधा न होगी।] 


यहां पिछडे हुए वर्ग का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया गया है जैसा कि 
डॉ. अम्बेडकर के उस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है जो उन्होंने यहां सभा में 
अनुच्छेद 6 पर विचार होते समय दी थी। इसके अन्दर न केवल अनुसूचित जातियां 
और अनुसूचित आदिमजातियां ही आती हैं बल्कि सभी ऐसे समुदाय भी आ जाते 
हैं जो शिक्षा और अर्थ की दृष्टि से पिछडे हुए हैं। अब आश्चर्य की ही बात 
है कि माननीय मित्र इन दो अनुच्छेदों-]6 (4) और 335--के उपबंधों में असंगति 
पैदा करके अपनी बात पूरी करना चाहते हैं। उनका मन्तव्य घोर आश्चर्यप्रद है। 
अनुच्छेद 6 (4) में इन तीनों वर्गों को नियुक्तियों के बारे में रक्षण दिया गया 
है पर आप इस सम्बन्ध में वही विशेषाधिकार पिछड़े हुए वर्गों को नहीं देना चाहते 
हैं जो अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को दिया गया है--जब कि अनुच्छेद 
6 (4) में आरक्षण की व्यवस्था है और “नियुक्तियां और पदों” पदसंहति का 
उल्लेख वहां किया गया है तो मेरी समझ से वह मन्तव्य बिल्कुल गलत है जो 
माननीय मित्र यहां पेश कर रहे हैं। इस समूचे प्रश्न को माननीय मित्र किस दृष्टिकोण 
से देख रहे हें इसे मैं जानता हूं। मेश ख्याल यह है इस संशोधन द्वारा माननीय 
मित्र पिछड़े वर्गों का बड़ा अहित करेंगे और प्रकारान्‍न्तर से उनको बड़ा नुकसान 
पहुंचा देंगे क्योंकि अनुच्छेद 6 (4) का उपबंध सभी पिछडे हुए वर्गों के लिए 
ही किया गया है। वहां किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं दिया गया है। इस दृष्टिकोण 
से, मैं यह अनुरोध करूंगा कि फिलहाल इस विषय को स्थगित रखा जाये। अनुच्छेद 
335 में पिछड़े हुए वर्ग को शामिल न करना बड़ी भूल होगी। 


*पंडित ठाकुर दास भार्गवः यदि अनुमति हो तो माननीय मित्र से मैं एक 
प्रश करूँ? यदि अनुसूचित जातियों को और अनुसूचित आदिमजातियों को पिछड़े 
वर्गों की अपेक्षा अधिक अधिकार दिये जाते हैं तो इसमें गलत कया है? उनको 
अधिक अधिकार मिलने चाहियें। क्‍या ये लोग पिछड़े हुए नहीं हें? 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: मैं यह नहीं मांगता हूं कि पिछड़े वर्ग से ज्यादा या 
कम अधिकार दिया जाये। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि सबको समान अधिकार 
दिये जायें यदि पिछड़े वर्ग! में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिमजातियों तथा 


संविधान का मसौदा [3599 


आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई अन्य जातियां शामिल हैं और अब आप 
अगर पिछड़े वर्गों का उल्लेख यहां केवल इसलिये नहीं करते हैं कि उन्होंने अपना 
एक संगठित दल नहीं बनाया है या अधिकार के लिये आन्दोलन नहीं किया है 
तो मुझे कुछ नहीं कहना है। पर उनको यदि आप इस स्थिति में डाल देते हैं 
तो मैं नहीं समझता कि देश के लिये या अपने लिये यह कोई हितकर बात होगी। 
इसलिये मैं तो यही चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों के 
अलावा पिछडे वर्गों को भी शामिल करने का जो पहले विचार था उसे हमें इस 
तरह नहीं छोड़ देना चाहिए। शुरु में तो हम लोग यहां इन दो वर्गों का भी उल्लेख 
नहीं रखना चाहते थे और जिस माननीय मित्र ने अभी अभी दखल दिया है वही 
उसके कट्टर समर्थक थे कि यहां केवल “पिछड़े वर्ग” का उल्लेख होना चाहिये, 
और पृथक रूप से किसी दल या वर्ग का उल्लेख न होना चाहिये। 


*श्रीमती जी. दुर्गाबाई (मद्रास: जनरल): एक ओऔचित्य प्रश्न है श्रीमान। मसौदा 
समिति ने अनुच्छेद 335 में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसलिये मैं नहीं समझती 
कि मेरे संशोधन को पेश किये जाने का कोई सवाल उठता है। 


“अध्यक्ष: वक्‍ता को अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिये। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: इसलिये माननीय, वस्तुतः अपने ही मंतव्य के विरुद्ध 
बोल रहे हें। 


*पंडित ठाकुरदास भार्गवः यह तो सभा का निर्णय है। मैं तो यही चाहता 
हूं कि सभी सुविधायें सारे पिछड़े वर्ग को मिलनी चाहियें पर सभा का निर्णय माननीय 
मित्र के वर्तमान मन्तव्य के विरुद्ध हे। 


“डॉ. पी.एस. देशमुख: अगर वह यह स्वीकार करते हैं कि उनके विरोध 
के बावजूद भी सभा ने यह निश्चय किया है तो यह बात तो मेरी समझ में आ 
सकती है। किन्तु जब वह इस बात का समर्थन करते हैं कि “पिछडे वर्गों” का 
उल्लेख करना यहां आवश्यक नहीं है तो वह अपने ही मन्तव्य के विरुद्ध बोल 
रहे हैं। 

“अध्यक्ष; कल और आज, दोनों ही दिन इस अनुच्छेद पर यहां काफी बहस 
हो चुकी है। 


अब हम आते हैं अनुच्छेद 35 पर। इस पर आये मसौदा समिति के संशोधन 
नं. 492 पर कोई संशोधन नहीं है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 352। इस पर 
आये संशोधन पर भी कोई संशोधन नहीं है। अनुच्छेद 353--इसके संशोधन पर 
भी कोई संशोधन नहीं है। अनुच्छेद 357---इसके संशोधन पर कोई संशोधन नहीं 
है। अनुच्छेद 365---इस पर संशोधन नं. 496 है। इसकी जगह अब संशोधन 
नं. 560 आ गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 366। इस पर तीन संशोधन 
हैं नं. 497, 498 और 499 के। 


3600] भारतीय संविधान सभा [5 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


[श्री अध्यक्ष] 


श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का एक संशोधन है नं. 606 का। * * * 


के. मे. मे ये सभी संशोधन यह हैं;- 


नं. 492-“कि अनुच्छेद 35 में, “50 59८८ग००” (वैसी उल्लिखित) शब्द उठा 
दिये जायें।” 
नं. 493-/कि अनुच्छेद 352 के खण्ड (2) में कोष्ठ तथा शब्द थ॥ [5 


(.णातञ्रापांणा कर्ललारत 00 35 3 फाए्टेशाधरांणा रण गालाएथाटए (संविधान में 
आपात-उद्घोषणा के नाम से जिसका उल्लेख किया गया है) हटा दिया जाये।” 


नं, 494-/कि अनुच्छेद 353 के खण्ड (ख) में ॥॥6 60एथ्गयाला[ ० पाक 
० णी०ठा$ 200 2प्रत07॥85$ एाी 6 (00श५277०7 णएी 709 (भारत शासन अथवा 
भारत शासन के पदाधिकारी और प्राधिकारी) शब्दों की जगह (6 एग्जंणा 0: णी०छाड 
का बपठं०३ ० 6 एंणा! (संघ अथवा संघ के पदाधिकारी और प्राधिकारी) 
शब्द रखे जायें।” 


नं. 495-“कि अनुच्छेद 357 के खण्ड (]) के उपखण्ड (ख) में, ॥॥6 
(60एव्गाशला ण वात॑4 ण णी०ल$ 206 प्रत0व॥65 ण 9 00ए०)॒शरा' शब्दों 
की जगह ४6 एगजाणा ७ ००2८5 320 37॥077०5 02०र्टए शब्द रखे जायें।” 


नं. 56]-/कि अनुच्छेद 365 में ॥॥6 श«&ंतथा 7997 ॥00! (राष्ट्रपति यह 
मान सकता है) शब्द की जगह +॥ &9॥ 96 4एषि! 007 06 ?6809०7 ॥0 ॥00! 
(राष्ट्रति के लिए यह मानना विधि-संगत होगा) शब्द रखे जायें।” 


नं. 497-“कि अनुच्छेद 368 का खण्ड (2) उठा दिया जाये।” 


नं. 498-“कि अनुच्छेद 366 के खण्ड (3), (4), (5), (6), (7), 
और (8) का संख्या क्रम बदल कर क्रमशः (2), (3), (4), (5), (6) 
और (7) कर दिया जाये।” 


नं. 499-“कि इस तरह पुनः संख्याबद्ध किये गये खंड (7) के आगे यह 
खण्ड जोडा जाये;- 


"(]8) [702ट्रावा0णा ०ए लिालएशाटज गाल्थ्ा$ 3 202979707ण7 55प८व प्रावद्ा 
2905९ (]) एा भ॥06 362: 


[(8) आपात की उद्घोषणा से अभिप्रेत है वह उद्घोषणा जो कि अनुच्छेद 
36। के खण्ड (]) के अधीन निकाली गई हो।] 


संविधान का मसौदा [360] 
*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:-- 


“कि सूची 2 के संशोधन नं. 499 में, अनुच्छेद 366 के प्रस्तावित नये खण्ड 
(]8) के अन्त में यह जोड़ दिया जाये-“क्रात ॥6 5प्रटट०८काए 2052४ ७८ 


#लाप्राफएशरत ३८८००काहशाए? ( और तदनुसार बाद के खण्डों को पुनः संख्याबद्ध 
किया जाये)। 


*अध्यक्ष: इस का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 367 
पर। इस पर एक संशोधन है नं. 500 का। इस संशोधन पर श्री नज़ीरुद्दीन अहमद 
का एक संशोधन है जिसकी संख्या है 607। 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: नं. 607 को मैं नहीं पेश कर रहा हूं। 


*श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: संशोधन नं. 500 को नहीं पेश किया जायेगा। उसकी 
जगह संशोधन नं. 562-क को पेश करना चाहता हूं जो यों हैः- 


“कि अनुच्छेद 367 में ये खण्ड जोड़ दिये जायें:-- 


*(3) 7० ॥6 (प्राए0586$ ए कां$ (णाशाॉपाण वणलंशा 596 वा९कभा$ भा 
९0प्रा7ए जाता 5 0प्राअं१56 ॥6 छातरागांग [परांडवंलाणा ण ॥6 एआांणा: 


046९९ 9 $प्र]०० ० ॥6 छञाएशंतञ्र05$ एज 29५ 89 7906 09 ?9भाशा, 
6 शिल्शवला 749 799 णवल् वलटाग्रार भाए ०0प्रा।ज 70 (0 96 3 7िशंशा 
९0प्रा।ए क्‍0० इपत छुपाए0565 35 397 96 फ्ुरलील्व गा ॥6 णवक्‍ला, 7 


[(3) इस संविधान के प्रयोजनों के लिये “विदेशी राज्य” से अभिप्रेत है भारत 
से भिन्‍न कोई राज्य। 


परन्तु संसद-निर्मित किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति आदेश 
द्वारा किसी राज्य का किसी विदेशी राज्य न होना ऐसे प्रयोजनों के लिये जैसे कि 
आदेशों में उल्लिखित किये जायें, घोषित कर सकता है।] 


श्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन रखता हूं:-- 
“कि सूची 4 में संशोधन नं. 562-क (आपकी अनुमति से नं. 500 की जगह 


562-क रखता हूं श्रीमान) में, अनुच्छेद 367 के नवप्रस्तावित खण्ड (3) के 
परन्तुक को उठा दिया जाये।” 


3602] भारतीय संविधान सभा [5 नवम्बर सन्‌ 949 ई. 


[ श्री एच.वी. कामत] 


मसौदा समिति फिर अपने ही निर्मित अनुच्छेदों में परिवर्तन करने जा रही है। 
जिस अनुच्छेद को उसने अभी कल यहां पेश किया था उसी में आज वह संशोधन 
करने जा रही है। देश के भविष्य के लिये मैं इसे एक शुभ लक्षण ही समझता 
हूं कि अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे बुद्धिमान लोग जिनका मस्तिष्क 
सदा एक नवीन बात को ग्रहण करने के लिये सत्य के प्रकाश को ग्रहण के 
लिये खुला रहता है। पर खेद इस बात का है कि अपनी सीमित बुद्धि के कारण 
मैं इस परन्तुक की परिधि को समझने में असमर्थ हूं। मेरी समझ में तो वह सभी 
राज्य जो भारतीय संघ के क्षेत्राधिकार के अन्दर नहीं हैं, वह सब विदेशी राज्य 
ही माने जायेंगे। जब तक कि दुनिया एक नहीं हो जाती है, दुनिया के सभी देश 
एक राज्य के रूप में नहीं आ जाते हैं, मेरा तो यही ख्याल है कि दुनिया के 
सभी राज्य अपना अपना पृथक अस्तित्व बनाये रहेंगे और अपने संघ के क्षेत्राधिकार 
के बाहर के सभी राज्य विदेशी राज्य ही समझे जायेंगे, हां यह बात जरूर हे 
कि यदि किसी राज्य विशेष के साथ हम विशेष रूप से व्यवहार बरतना चाहते 
हैं तो ऐसे राज्य के बारे में संसद विधि बना सकती है। उन देशों के लिये जिनके 
साथ हम पक्षपात बरतना चाहते हैं।, इम्पीरियल प्रेफरेंस-कामनवेल्थ प्रेफरेंस (साम्राज्यिक 
पक्षपात, राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रति पक्षपात) की नीति को अपनाने वाली धाययें 
संधियों में आ चुकी हैं। में नहीं समझ पाता कि यहां क्‍यों इस आशय का परनन्‍्तुक 
रखा जाये कि राष्ट्रपति घोषित कर सकता है कि अमुक अमुक राज्य हमारे लिये 
विदेशी राज्य नहीं हैं। हम यहां सामान्य तौर पर यह कह सकते हैं कि भारत 
के क्षेत्राधकार के बाहर के राज्य विदेशी राज्य माने जायेंगे। मेरी विनम्र राय में 
तो ५ तरह के परन्तुक को और इस अस्पष्ट रूप में रखने की कोई जरूरत 
नहीं है। 


*थ्री आर.के. सिधवा: इस अनुच्छेद पर एक संशोधन की सूचना मैंने दे रखी 
है और इस संशोधन का नं. 608। मैं श्री कामत के तकों का समर्थन करता हूं। 
मसौदा समिति की तरफ से मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस तरह का 
उपबंध किस प्रयोजन के लिये रखा जा रहा है। कल हमने यह साफ-साफ कह 
दिया था कि जो लोग अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करेंगे उनकी यहां की 
नागरिकता पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जो लोग किसी विदेश की नागरिकता स्वीकार 
करेंगे उन्हें उन अधिकारों और विशेषाधिकारों का हक न होगा जो भारतीय संघ 
के नागरिकों को उपलब्ध होते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर राष्ट्रपति 
को यह अधिकार क्‍यों दिया जा रहा है कि वह घोषणा कर सकता है कि अमुक 
देश विदेशी राज्य नहीं है। आखिर इसके पीछे मूल बात क्या है। इस बारे में 
डॉ. अम्बेडकर से हमें कुछ न कुछ जानकारी मिलनी ही चाहिये। हम लोग इस 
उपबंध से सर्वथा आश्चर्य में पड़ गये। 


*माननीय श्री के. सन्तानमः मेरा ख्याल है कि संशोधन नं. 562-क की रचना 
जिस रूप में की गई है, वह कुछ त्रुटिपूर्ण है। इसके प्रथम भाग में “विदेशी राज्य' 
की परिभाषा दी गई है इसके परनन्‍्तुक में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया 
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है कि वह घोषणा कर सकता है कि अमुक देश विदेशी देश नहीं है। मेरा ख्याल 
है कि दोनों स्थलों पर या तो “राज्य” या “देश” का प्रयोग होना चाहिये। एक ही 
प्रसंग में दो शब्दों से भ्रम पैदा हो सकता है। 


*आ्री आर.के, सिधवाः: इससे तो उस आपत्ति का निराकरण नहीं हो पाया 
जो मैंने उठाई है। 


“अध्यक्ष; यह बात आपकी आपत्ति के जवाब में नहीं कही गई हे। 


*थ्री आर.के, सिधवा: यदि हमें अपने सनन्‍्देहों के बारे में जवाब मिले तो 
इससे हमें समझने में बड़ी सहायता पहुंचेगी। 


*माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: यदि माननीय मित्र सिधवा मसौदा समिति 
के संशोधित मसौदे में अनुच्छेद 366 (2) को देखें तो तो उन्हें मालूम होगा 
कि अनुच्छेद 367 के इस उपखंड (3) में, जिसपर कि यह संशोधन नं. 562-क 
आया है वस्तुतः कोई नई बात नहीं रखी गई है। अनुच्छेद 366 एक परिभाषा 
मूलक अनुच्छेद है और उसके खण्ड (2) में केवल यह परिभाषित किया गया 
है कि संविधान के अनुसार विदेशी राज्य किसे कहेंगे। यह महसूस किया कि अनुच्छेद 
366 का खण्ड (2) बड़े संक्षिप्त और अव्यक्त रूप में रखा गया है और वांछनीय 
यह है कि इसे और विशेष कर दिया जाये। सुतरां मसौदा समिति ने यह सोचा 
कि उसके लिये सर्वोत्तम यह होगा कि इस खंड (2) को ही उठा दिया जाये। 
संशोधन नं. 497 के द्वारा यह खण्ड उठा दिया जा चुका है और अब इस संशोधन 
नं, 562-क के द्वारा इस उपबंध को यहां रखा जा रहा है। सभा के सामने प्रतिवेदन 
के साथ मसौदा जिस रूप में पेश किया गया था उसमें प्रधान उपबंध यही था 
कि राष्ट्रपति को इसका अधिकार होगा कि वह आदेश द्वारा यह घोषित कर सकता 
है कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है अमुक देश विदेश नहीं माना जायेगा। अनुच्छेद 
367 के खण्ड (3) में मुख्य बात यही रखी गई है। केवल एकमात्र और बात 
यहां यही जोड़ी गई है कि इस बारे में संसद विधि बना सकती है और उसमें 
राष्ट्रति यह अधिकार दे सकता है कि आदेश द्वारा वह यह घोषणा कर सकता 
है कि कौन देश विदेशी राज्य माना जायेगा और कौन देश विदेशी राज्य नहीं माना 
जायेगा। मसौदा समिति ने यह और महसूस किया कि “0 इप्ला एप00528 85 ॥99 
७९ 59०८०१०१ ॥ ॥० ०0०” (ऐसे प्रयोजनों के लिये जेसे कि आदेश में उल्लिखित 
किये जायें)-इन शब्दों को परन्तुक में रखे बिना यह बहुत व्यापक्त और कठोर 
हो जायेगा और इस रूप में यह अधिकार देना वांछनीय न होगा। इन शब्दों के 
न रखने पर राष्ट्रपति या संसद के सामने दो ही अनिवार्य मार्ग रह जायेंगे। या 
तो वह यह कहें कि बाहरी देश एक विदेशी राज्य है या यह कहें कि वह विदेशी 
राज्य नहीं है। इसका परिणाम यह होगा कि जो देश विदेशी राज्य नहीं कहा जायेगा 
उसके निवासी इससे अपने आप भारत के नागरिक हो जायेंगे और उन्हें उन अधिकारों 
का हक हो जायेगा जो इस संविधान के अधीन भारतीय नागरिकों को प्राप्त हें। 
अपने देश के लिये सम्भवतः हितकर यह होगा कि किसी देश को विदेशी राज्य 
न मानने की वांछनीयता को स्वीकार करते हुए, सीमित प्रयोजनों के लिये ही जेसा 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


कि आदेश में उल्लिखित किये जायें, हम किसी बाहरी राष्ट्र को विदेशी न होने 
की घोषणा करें। इससे यह सुविधा होगी कि आदेश निकालते समय राष्ट्रपति यह 
भी कह सकेगा कि यद्यपि अमुक राष्ट्र को हम विदेशी राज्य नहीं मानने की घोषणा 
करते हैं परन्तु उसके नागरिकों को, उन सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हक 
न होगा जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। वरन्‌ केवल ऐसे चन्द विशेष अधिकारों 
का ही उन्हें हक होगा। इस प्रयोजनज के लिये तथा अन्य कई बातों का उपबंध 
करने के लिये ही अनुच्छेद 3]7 के खण्ड (2) को स्थानान्तरित करके यहां 
खण्ड (3) के रूप में रखना वांछनीय समझा गया हेै। 


*अध्यक्ष: अनुच्छेद 368---संशोधन नं. 609 जो श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का हे। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः नहीं श्रीमान। अनुच्छेद 368 पर संशोधन नं. 50॥ 
को हम नहीं पेश कर हहे हें। 


अब मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:-- 


“कि अनुच्छेद 370 के खण्ड (2) में, थ॥ एथ१बष्टाब०॥ () ० 5प्०-ट905९८ 
(0) ० | 6 5०८०१ 0शं50 00 5प70-2975८ (१) ० ००7५० ()'-इन शब्दों, 
कोष्ठों, अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर ये शब्द, कोष्ठ, अक्षर तथा अंक रखे 
जायें 4 ?भग्शाब[ओ () णए $5प्र/-2]98प75९ (0) ण ९95९ () णा ॥ ॥6 5९८06 
ए0शं50 00 5प9-0]875० ण ॥9 ०४८५०! रखे जायें।” 


मैं यह भी संशोधन रखता हूं श्रीमान:-- 


“कि अनुच्छेद 379 के खण्ड () में, 'शाश्वा थालं5०! (प्रयोग करेगा) शब्दों 
की जगह “$॥9 ७९ ॥९ [०्शंड्रंणावं एक्वागधाला: क्षात गो वखटांडइट! ( अस्थायी 
संसद होगा और प्रयोग करेगा) शब्द रखे जायें।” 


“अध्यक्ष: श्री सिधवा का एक संशोधन हे नं. 60 का। 
*थ्री आर.के. सिधवाः मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:- 
“कि सूची 2 का संशोधन नं. 503 उठा दिया जाये।” 


यहां जिस शब्द पर मुझे आपत्ति है वह है ॥6शंभ्रणा॥!' (अन्तर्कालीन) शब्द 
जो (एथांधाथा? के पहले प्रयुक्त किया गया है। गत अधिवेशन में हमने इस 
मसले पर सोच विचार किया था और यह विचार व्यक्त किया था कि यहां इस शब्द 
का रखना राष्ट्रपति तथा संसद के लिये गौरवदायक नहीं होगा। एक अधिनियम के 
द्वारा इसी 26 जनवरी को संसद अस्तित्व में आ जायेगी। एक तरह से यह संसद 
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अस्थायी ही होगी फिर भी संविधान के अधीन यह अस्तित्व में आयेगी और पूर्णतः 
समुचित संसद ही यह होगी। इस लिये इसके पहले “अस्थायी” शब्द का रहना कुछ 
उचित नहीं लगता है। मैं यह ही अनुभव करता हूं कि इस शब्द को हटा देना 
चाहिये। इन शब्दों के साथ संशोधन को मैं सभा के समक्ष रखता और यह सिफारिश 
करता हूं कि इसे स्वीकार किया जाये। 


“अध्यक्ष: श्री बालकृष्ण शर्मा अनुच्छेद 379 पर आपके दो संशोधन हैं--- 
नं. 446 और 47 के। आप इन्हें पेश करना चाहते हैं क्या? अगर आप चाहते 
हैं तो पेश कर सकते हें। 


*पंडित बालकृष्ण शर्मा: अध्यक्ष महोदय मैं यह संशोधन रखता हूं:-- 


“कि अनुच्छेद 379 के खण्ड (]) में, 6 55697 पिालांणांगएु 38 ॥6 
(गाशॉपला। 055९०॥॥0]५ एण 6 77णरग707 ण व ॥०049/2]ए7 0066 
(0णराशलात्थाथा ण 5 ("णाइतपांणा! (वह निकाय जो भारत डोमिनियन की 
संविधान सभा के रूप में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले कृत्यकारी 
था) शब्दों के स्थान पर +॥6 0णाश्रापरशा 2 55070]9 ए वाता॥ ( भारतीय 
संविधान सभा) शब्द रखे जायें और अनुवर्ती खण्डों और अनुच्छेदों में, जहां 
कहीं भी ॥॥6 (णाह्राप्रथा 455९४ ० 6 70णगरं० ० ए09' शब्द आये 
हें वहां केवल (6 0गणाग्रापएलशा 2 5279 ए पाठ (भारत की संविधान 
सभा) शब्द रखे जायें।” 


यदि सभा मेरे इस संशोधन को स्वीकार करती है तो अनुच्छेद का रूप यह 
होगा +-- 


“ जा। 90 ॥6 प्र0प्525 णए शिगक्राशा ॥4ए6 >लला वपाज़ <णागॉपाट्त था 
5प्रागा]0९0 (0 7686 7 6 वि 56580 प्रावेक्ष ॥6 छाएशंज्रणा$ ण 5 
(-णाशपा।णा, ॥6 (7णाशपशा। 455९70]9 0ए वाव३ ॥4| टाइट 2 90फ्रटा$ 
भाव 9लाणिाा 2। ॥6 4765 ०2णरालि।26 99 ॥6 छाठएंडआणा$ ए 5 (7णाशरापांणा 
णा रिग्राभाला, 7 


[जब तक कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन संसद के दोनों सदन सम्यक्‌ 
रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिये आहूत 
न हो जायें तब तक वह निकाय, जो भारत की संविधान सभा के रूप में, 
इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले कृत्यकारी था, इस संविधान के उपबंधों 
द्वारा संसद को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।] 


इस संशोधन को प्रस्तावित करने का कारण यह है कि मैं इस विचार को पसन्द 
नहीं करता हूं कि संविधान में, “भारत-डोमिनियन की संविधान सभा” शब्द रखे 
जायें। यह सच है कि यथानुकूलित भारत शासन-अधिनियम 935 में अर्थात्‌ अपने 
स्वाधीनता अधिनियम में यह शब्द रखे गये हैं फिर भी अच्छा होगा कि अपने 
संविधान में इस पदसंहति को न रखें। आप यह देखेंगे श्रीमान कि प्रस्तावना में, 
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[पंडित बालकृष्ण शर्मा] 


जहां इस संविधान को हमने आत्यापित किया है, वहां हमने ऐसा पूर्णतः अपने 
अधिकार के बल पर किया है और संविधान-सभा को ही देश को संविधान प्रदान 
करने का पूर्णाधिकार प्राप्त है। यदि हम “भारत-डोमनियन की संविधान सभा” शब्द 
संविधान में रखते हैं तो हम एक ऐसी स्थिति का स्थायी उल्लेख करेंगे जो ऐतिहासिक 
परिस्थितियों के कारण हम पर जबरदस्ती लद॒ बेठी है। हम यह नहीं चाहते हैं 
कि संविधान में यह नाम रखा जाये। यही कारण हे कि मैंने अपना यह संशोधन 
पेश किया है और चाहता हूं कि सभा इसे स्वीकार करे ताकि संविधान में 
“भारत-डोमिनियन” की “संविधान सभा” के स्थान पर केवल “भारत की 
संविधान-सभा” शब्द रहे। 


अब मैं अपना संशोधन नं. 47 पेश करता हूं- 


“कि अनुच्छेद 379 के खण्ड (2) में, हल फ़ाठंग्रंणाने एक्वीक्षाला। 
(अन्तर्कालीन संसद) शब्दों की जगह, जहां कहीं भी वह प्रयुक्त हुए हैं, “॥० 
(णाहरपथा ७55८7 ० 09! (भारत की संविधान सभा) शब्द रखे जायें। इस 
संशोधन को रखने का कारण यह है कि अनुकूलन अधिनियम के अधीन देश के 
शासन की सर्व सत्ता जो हमने अपने हाथ में ली है वह संविधान सभा होने के 
नाते ही ली है और किसी नाते से नहीं। इसलिये जब तक कि यथार्थ रूप में 
में गठित संसद अस्तित्व में नहीं आ जाती है तब तक इस नाम को छोड़ना हमारे 
लिये उचित नहीं होगा। अब शासन के नियम के पूर्व ही हम क्‍यों स्वत: अपना 
अस्तित्व मिटावें? संविधान के प्रवर्तन में आने पर तो हम स्वतः निरोहित हो जायेंगे 
फिर “भारत की संविधान सभा” की जगह इस का नाम “अन्तर्कालीन संसद” 
अभी क्‍यों रखा जाये? यदि हम इस का यही नाम रहने देते हैं तो जो कतिपय 
कृत्य अभी संविधान सभा द्वारा निष्पादित होते हैं उनका निष्पादन इसी के द्वारा 
होता रहेगा। पर अगर हम नाम बदल देते हैं तो यह निर्वचन किया जा 
सकता है कि अन्तर्कालीन संसद के रूप में हमारा यही निकाय उस निकाय से 
भिन्‍न है जो अभी संविधान के रूप में काम कर रहा है और इस लिये अभी 
जिन कृत्यों का निष्पादन हम एक सचिवालय द्वारा कर रहे हैं वह अब नहीं किया 
जा सकता है। इसलिये मेरा कहना यह है कि कि भविष्य में यह सारा काम 
अर्न्॒कालीन संसद नहीं करेगी बल्कि संविधान सभा ही इन कृत्यों को निष्पादित 
करती रहेगी। 


*माननीय श्री के, सनन्‍तानमः पर उसे जो शक्तियां अभी प्राप्त हें वह तब 
प्राप्त न रहेंगी। 


*पंडित बालकृष्ण शर्मा: माननीय मित्र श्री सनन्‍्तानम्‌ का कहना है कि 
26 जनवरी के बाद संविधान सभा अपने समस्त अधिकारों से वंचित हो जायेगी। 
पर मैं यह कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी के बाद भी संविधान सभा अपने इन 
अधिकारों से हाथ नहीं धो बेठेगी। क्योंकि अनुच्छेद 379 में यह साफ-साफ कहा 
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गया है कि जब तक कि नई संसद अस्तित्व में नहीं आ जाती है तब तक यह 
संविधान सभा ही उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी और उन सभी कृत्यों को 
निष्पादित करेगी जो इस संविधान के उपबंधों के अधीन संसद को प्रदत्त किये 
गये हैं और चूंकि मूल संविधान सभा को उन सभी कृत्यों को निष्पादित करना 
होगा जो भावी संसद करेगी इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि 26 जनवरी 
के बाद संविधान सभा का अवसान हो जाता हे। यहां यह कहा गया हे कि 
26 जनवरी के बाद संविधान निर्माता के रूप में यह सभा न रह जायेगी। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि 26 जनवरी के बाद हम संविधान निर्माता निकाय के रूप 
में न रहेंगे पर विधि निर्माण सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग हम इस बीच में करते 
रहे हैं और वह शक्तियां तो हममें निहित ही बनी रहेंगी इस लिये मेरा ख्याल 
तो यही है कि हमें इस निकाय का नाम बदल कर 'भारत की संविधान सभा! 
के स्थान पर “अन्तर्कालीन संसद' न करना चाहिये और न “भारत डोमिनियन की 
संविधान-सभा' ही करना चाहिये। में समझता हूं रे शायद “भारत डोमिनियन' शब्द 
तो इस लिये जोड़ा गया था कि पाकिस्तान की संविधान सभा में और 
अपनी संविधान सभा में अन्तर किया जा सके। पर मैं नहीं समझता हूं कि इस 
नाम पर चिपके रहने की हमें कोई जरूरत है। मैं कह चुका हूं कि प्रस्तावना 
में हमने साफ-साफ एक सर्वोच्च सत्ताधारी निकाय के रूप में हमने संविधान को 
आत्मार्पित किया है। फिर हम क्‍यों इस का नाम “भारत डोमिनियन की संविधान 
सभा” रखें। इन शब्दों के साथ मैं यह दोनों संशोधन सभा के सामने उपस्थित करता 


हूं और सिफारिश करता हूं कि वह इन्हें स्वीकार करे। 


*थ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, मैं सूची 4 के अपने संशोधन नं. 563 
को यहां पेश करता हूं जो कमोबेशी वैसा ही है जिससे अभी माननीय मित्र पंडित 
बालकृष्ण शर्मा ने पेश किया है। जहां तक 'भारत-डोमिनियन' का सम्बन्ध हे मैं 
उनसे सर्वथा सहमत हूं कि यह पद संहति कर ठीक नहीं है और यहां “भारत 
की संविधान सभा' पद्‌ संहति का रखना प्रयोजनों के लिये पर्याप्त है। पर 
जहां तक उनके इस मन्तव्य का सम्बन्ध है कि संविधान के प्रारम्भ के बाद भी, 
भारतीय संघ के यथा विधि स्थापित हो जाने के बाद भी यह संविधान सभा अस्तित्व 
में बनी रहनी चाहिये, मैं उनसे मंतव्य नहीं रख सकता हूं। 


पं, बालकृष्ण शर्मा: फ्रांस में ऐसा ही किया गया था: 


*शआ्री एच.वी. कामतः फ्रांस में क्या स्थिति थी इसे मैं नहीं जानता पर जहां 
तक कि इतिहास की मेरी जानकारी है और मैं स्मरण कर पाता हूं, सभी देशों 
में यही हुआ है कि संविधान के प्रवरत्ततन में आ जाने पर संविधान सभा का काम 
समाप्त हो गया है और वह अस्तित्व में नहीं रह गई है। अपना संविधान प्रवर्त्तन 
में आयेगा 26 जनवरी 950 को और उसके बाद यह निकाय संविधान निर्मात्र 
सभा के रूप में काम नहीं करेगा। इसके बाद तो वह विधि निर्मात्र सभा के रूप 
में ही काम करेगी और तब तक करेगी जब तक कि नवीन संविधान के अधीन 
निर्वाचन नहीं हो जाता है। इस लिये यह कहना बिल्कुल सही है कि उसके बाद 
यह निकाय अन्तर्कालीन संसद के नाम से ज्ञात होगा क्‍यों कि इसे यह संज्ञा देना 
भी प्रकारान्तर से 'संविधान सभा' ही कहना है। आज इस सभा को “भारत की 
संविधान सभा (विधि-निर्मात्र) ”” कहते हैं अब यह विधि निर्माण का काम करती 
रहती है पर नये संविधान के अधीन हम इसे संसद की सभी शक्तियां प्रदत्त कर 
देना चाहते हैं और जब तक इसे अन्‍्तर्कालीन संसद नहीं कहा जाता है यह निकाय 
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उन शक्तियों को नहीं ग्रहण कर सकता है जो संविधान संसद को देना चाहता 
है। इसलिये मैं नहीं समझता हूं माननीय मित्र पंडित बालकृष्ण शर्मा की दूसरी बात 
सही है। अत: मैं सूची 2 के संशोधन नं. 563 को उपस्थित करता हूं और सभा 
से सिफारिश करता हूं कि वह उसे स्वीकार करे पर उन कारणों के आधार पर 
नहीं जिनका उल्लेख पं. बालकृष्ण शर्मा ने किया है। इन शब्दों के साथ मैं यह 
संशोधन पेश करता हूं+-- 


“कि सूची 2 के संशोधन नं. 503 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 379 के खण्ड 
() में, (6 90099 फरिालांणााए 38 ॥6 (एणाह्रॉापशा 3552०70]9 ०एा ॥6 
7गणायाणा ण गाव ग्रगाालरताआरएछ ए>लणर ॥6 (एण्ाधवलशारालशा एी पी5 
(णाहआगप्ांणा! (वह निकाय जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के रूप 
में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले कृत्यकारी था) शब्दों की जगह “० 
(णाहआञॉपथा ॥55०॥७।५ ० 709 (भारतीय संविधान सभा) शब्द रखे जायें।” 


“अध्यक्ष: सूची 4 में दो और अन्य संशोधन हें। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह सुझाव देना चाहता हूं श्रीमान कि इस 
अनुच्छेद 379 पर विचार करते समय संशोधन नं. 564 को भी इसमें शामिल कर 
लेना चाहिये। 


*अध्यक्ष: हां, मैं उसे प्रस्तावित मान लेता हूं। यह संशोधन यों हैः-- 


“कि अनुच्छेद 379 के खण्ड (5) में, शीश 5प्रणा (0एण्राशञथात्थाआ' (ऐसे 
प्रारम्भ के पश्चात्‌) शब्दों की जगह 'णा डपला ("ण्रागञाशाट्थगाथा (ऐसे प्रारम्भ 
पर) शब्द रखे जायें।” 


अब आते हैं अनुच्छेद 385, 388 और 392। इन पर मसौदा समिति की 
तरफ रे आये संशोधनों पर कोई संशोधन नहीं आये हें। मसौदा समिति के संशोधन 
यह है+-- 


“४565-कि अनुच्छेद 385 में, “5प्रछा (एरा7००थ॥०॥१ (ऐसे प्रारम्भ के) शब्दों 
की जगह “॥86 (00एरम्मशाट्थ्ाथ 0 5 ("ा४धआप्रंणा! (इस संविधान के 
प्रारम्भ के) शब्द रखे जायें।” 


“४566-कि अनुच्छेद 388 के खण्ड (]) में, दो स्थलों पर जहां (॥6 ए6अंकला 
० 06 एाएं०/' (संघ का राष्ट्रपति) शब्द आये हैं उनकी जगह (6 शट्झंत्लथा 
ण |99' (भारत का राष्ट्रपति) शब्द रखे जायें।” 


“504-कि अनुच्छेद 388 के खण्ड (2) में, '॥ाढ 6संत्रंणाव! [.6९5]9परा०' 
(अन्तर्कालीन विधान-मण्डल) शब्दों की जगह “76 [.6शां54पा०” (विधान 
मण्डल) शब्द रखे जायें।” 


“४57]-कि अनुच्छेद 390 में “057 ण 5प्रठा एप्रात! (ऐसी निधि से) शब्दों की 
जगह “07 ण आंध्र& ए 5परट०) ॥॥रा05' (ऐसी निधियों में किसी से) शब्द रखे 
जायें।” 
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*भ्री एच.वी. कामतः इस सम्बन्ध में एक संशोधन है नं. 6] का। 

*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: हम अभी विचार कर रहे हैं उन संशोधनों पर जो 
सूची 4 में है न कि उन पर जो सूची 2 में हैं। 

*थ्री एच.वी. कामतः मेरा संशोधन सूची 6 से सम्बन्ध रखता हे। 

“अध्यक्ष: अभी मैं सूची 4 को ले रहा हूं। उन संशोधनों को ले रहा हूं जो 
अनुछेच्द 388 पर आये हें। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: संशोधन नं. 392 को मैं नहीं पेश कर रहा हूं. 
क्योंकि वह सूची 2 में है और संशोधन नं. 505 की जगह नं. 572 को मैं पेश 
कर रहा हूं। 


“४“572-कि अनुच्छेद 392 के खण्ड (3) की जगह यह रखा जाये:- 


5 (3) वाल एछ०म्रढ्ा$5 ८णालि[।26 णा ॥6 ?€४9९०7 799 5 70९, 099 ॥॥0९ 
३24, 99 2905९ (3) 0 2॥06 367 ॥270 99 ॥॥706 39] 5॥4[, 0९07९ 
6 ८एणाालशार्शाला एी 5 (णाश्रापांणा, ॥6 रूशटांघ॥02 99 6 
(70शदा0त-0छा6ाव! णी ॥6 0णाश|णा एज पाक. 7 


[(3) इस अनुच्छेद, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367 के खण्ड (3) और 
अनुच्छेद 39] द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्तियां इस संविधान के प्रारम्भ 
से पहले भारत डोमिनियन के गवर्नर जनरल द्वार प्रयोक्‍तव्य होंगी।] 


“अध्यक्ष: तो में यह मान लेता हूं कि संशोधन नं. 505 की जगह नं. 572 
गया है। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः हां श्रीमान। 
“अध्यक्ष: एक संशोधन है नं. 573 का जो श्री कामत के नाम से हे। 


आ 


ह०>े 


*आ्री महावीर त्यागी: श्री कृष्णमाचारी के जवाब को मैं समझ नहीं सका। 


“अध्यक्ष: वह केवल यह कह रहे हैं कि मसौदा समिति के संशोधन नं. 505 
की जगह वह पेश करते हैं संशोधन 573 को जिसकी सूचना आ चुकी हे। 
505 की जगह वह इसे रख रहे हें। 


गा 


*भ्री एच.वी. कामतः मेरा संशोधन नं. 573 तो केवल एक शाब्दिक संशोधन हे। 


*अध्यक्ष: सूची 4 में यही संशोधन है। सूची 4 के बाकी संशोधनों को तथा 
अन्य कई संशोधनों को जो देर से आये हैं, कल लिया जायेगा। दो सदस्यों की 
ओर से--श्री ठककर तथा प्रो. शिव्बनलाल सक्सेना से एक अनुरोध आया है। 
मध्यभारत, राजस्थान, त्रिवांकुर-कोचीन और विन्ध्य प्रदेश आदि राज्यों में आदिम 
जातियों के कल्याणार्थ एक मंत्री नियुक्त करने के बारे में अनुच्छेद 238 का जो 
खण्ड (6) है उसमें श्री ठककर एक संशोधन रखना चाहते हैं। यह एक सर्वथा 
नया संशोधन जिसे सामान्यतः: हम नहीं ले सकते हैं पर अगर मसौदा समिति को 
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कोई आपत्ति न हो तो मैं इसे उपस्थित करने की अनुमति दे सकता हूं। यह सर्वथा 
निर्भ' करता है मसौदा समिति पर है। मैं समझता हूं कि इस तरह की किसी 
बात को मंजूर करने से पहले मसौदा समिति परामर्श करना चाहेगी स्टेट मिनिस्ट्री 
शक सो अगर आप इस बीच में अपना निर्णय कर लें तो कल इस को लिया 
जाये। 


*पाननीय श्री के. सन्तानमः उस हालत में यह संशोधन मसोदा समिति की 
ओर से ही पेश किया जा सकता है न कि व्यक्तिगत रूप से किसी सदस्य के 
द्वारा। 


“अध्यक्ष; अगर वह लोग इसे मान लेते हैं तो वही पेश कर सकते हैं। 


*पंडित हृदयनाथ कुंजरू: मसौदा समिति के मानने से उसका क्‍या सम्बन्ध 
है। माननीय मित्र के संशोधन को वह माने या न माने, फैसला तो देना है आपको 
कि यह पेश किया जा सकता है या नहीं। 


“अध्यक्ष; अब तो हम लोगों ने केवल ऐसे संशोधनों को यहां लिया है जो 
मसौदा समिति के संशोधन पर आये हैं। किन्तु यह संशोधन मसौदा समिति के संशोधन 
पर नहीं आया है इस लिये साधारणत: इस नियम के अनुसार तो मुझे इसे अनियमित 
ही ठहरा देना चाहिये किन्तु श्री ठककर के संशोधन के पक्ष में खास तौर पर 
छूट इसलिये दे रहा हूं कि मसौदा समिति राज्य सचिवालय से इस बारे में परामर्श 
करके अगर यह पाती है कि वह इसे स्वीकार कर सकती है तो हम इसे उस 
समय ले लेंगे। 


“प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: उसे लेना या न लेना आप पर निर्भर करता है। 


*पंडित हृदयनाथ कुंजरू: श्री ठककर के संशोधन पर मसौदा समिति की राय 
कुछ भी हो आप इसे पेश करने की अनुमति देते हैं क्या? मसौदा समिति, हो 
सकता है इसे अस्वीकार कर दे। पर श्री ठककर को इसे यहां पेश तो करने दीजिये। 


“अध्यक्ष: अब तक मैंने ऐसे किसी संशोधन को पेश किये जाने की अनुमति 
नहीं दी हे जो मसौदा समिति के संशोधन पर नहीं आया हे। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः हो सकता है कि इस संशोधन को समिति मंजूर 
कर ले, पर हमें अपने सलाहकारों से यह तो पूछना ही होगा कि यह ठीक बैठेगा 
या नहीं। अगर उनका जवाब हमें समय के अन्दर मिल जाता है तो कल इस 
पर हम अन्तिम रूप से निर्णय कर ललेंगे। 


“अध्यक्ष: प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना एक संशोधन पेश करना चाहते है जो यहां 
देर से पहुंचा है इसलिये वह पहुंचा तो है संशोधन पहुंचने की अवधि बीत जाने 
पर ही किन्तु और सब तरह से वह वैध है। संशोधनकर्ता का कहना है उन पर 
यह संशोधन सम्बन्ध रखता है भाषा सम्बन्धी एक खण्ड से जिसे समझौते के लिये 
स्वीकार किया गया था पर इसमें अब आखिरी समय में मसौदा समिति ने कुछ 
परिवर्तन दिया है इस लिये वह इसे पेश करना चाहते हें। 


संविधान का मसौदा [36] 


“माननीय श्री के. सन्तानमः नियम सम्बन्धी उपबन्ध इस बारे में आपको कोई 
स्वतंत्रता नहीं देते हैं। वह सर्वथा आदेश मूलक हैं। इनमें यही कहा गया है कि 
और अन्य संशोधन नहीं पेश किये जायेंगे। 


“अध्यक्ष; यह संशोधन पर संशोधन है पर देर से आया हेै। 


*माननीय श्री के. सनन्‍्तानमः मैं तो केवल दूसरे संशोधन के बारे में कह 
रहा हूं। 


*अध्यक्ष: उसके बारे में तो मैंने कहा है कि मसौदा समिति अगर उसे मंजूर 
करने पर तैयार नहीं है तो मुझे उसे अनियमित ठहरा देना होगा। 


*भ्री महावीर त्यागी: यह संशोधन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह एक 
समझौते के बारे में में है और इस लिये मसोदा समिति इस पर सम्भवत: फिर 
से विचार कर सकती है। मैं आप से भी यह अपील करूंगा श्रीमान कि इस 
पर पुनर्विचार होना चाहिये? आखिर मसौदा समिति के संशोधन भी तो यहां आकस्मिक 
रूप से उपस्थित किये गये हैं। खास करके ऐसे मसलों पर जिन पर कि कोई 
समझौता या करार हो चुका हो, कोई संशोधन पेश ही नहीं होना चाहिये था। यह 
एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसलिये मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा श्रीमान कि 
आप कृपा करके इस पर विचार कीजिये और...... 


“अध्यक्ष: श्री शिब्बन लाल जी सक्‍सेना। आपका संशोधन क्‍या है? इसका नं. 
क्या हे? 


प्रो, शिव्वन लाल सकक्‍सेनाः यह सूची में छपा नहीं है। मैंने इसे भेजा था 
कल पर देर से पहुंचने के कारण इसे शामिल नहीं किया गया। यह सूची में नहीं 
आया है संशोधन यह है “कि अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के स्थान पर मूल 
खण्ड (3) रखा जाये।” 


*अध्यक्ष: संशोधन कर्ता यह चाहते हैं कि इस खण्ड की जगह मूल खण्ड 
रखा जाये जो द्वितीय पठन के समय स्वीकृत हुआ था। 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: सारे अनुच्छेद को मैं नहीं बदलना चाहता हूं, 
केवल खण्ड (3) को ही। 


*भ्री महावीर त्यागी: प्रो. शिब्बन॒ लाल सक्सेना के मन्तव्य से यहां अनेक 
सदस्य सहमत हें। 


“अध्यक्ष: संशोधन यह है कि अनुच्छेद 348 का खण्ड (3) उसी रूप में 
रखा जाये जिसमें कि यह द्वितीय पठन के समय पास किया गया था। इस पर 
हम कल विचार करेंगे। 


“माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडनः अगर अनुमति हो तो सभा उठने के 
पहले मैं शब्द कहूं? 


#अध्यक्ष: कहिये। 
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“माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडनः (संयुक्त प्रान्‍्त जनरल): जहां तक कि 
प्रो. शिब्बन॒ लाल सक्सेना के उस संशोधन का सम्बन्ध है में यह बताना चाहता 
हूं कि अगर इस संशोधन को रखने की इस कारण से अनुमति नहीं भी दी जाती 
है कि यह देर से पहुंचा है तो उस हालत में भी तो मसौदा समिति के इस 
सारे प्रस्ताव का, जो कि सर्वथा एक नया प्रस्ताव है, विरोध किया ही जा सकता 
है। में इसका विचार करने का विचार कर रहा था। मैंने कोई संशोधन नहीं पेश 
किया है पर सभा में उपस्थित किये गये किसी प्रस्ताव का विरोध करने का अधिकार 
तो मुझे है ही। यह अधिकार तो नहीं छीना जा सकता है। मेरा ख्याल है कि 
मैं मसौदा समिति के प्रस्ताव का विरोध कर सकता हूं। 


“अध्यक्ष: इसमें क्या शक है। मसौदा समिति का या अन्य किसी सदस्य के 
हर संशोधन का यहां विरोध किया जा सकता है और उसे ना पास किया जा सकता 
हे। 


“माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन: इस हालत में बात तो एक ही है। यदि 
मेरा विरोध सफल होता है तो उसका परिणाम यह होगा कि इस खण्ड की जगह 
मूल खण्ड रख दिया जायेगा। अगर प्रक्रिया सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये आप 
प्रो. सक्सेना को अपना संशोधन पेश करने की अनुमति देते हैं तो हम उस पर 
28९ कर सकते हैं क्‍योंकि इसमें भी मूल खण्ड को ही रखने की बात कही 
गई हे। 


“अध्यक्ष: अगर विरोध सफल होता है तो उसका क्‍या प्रभाव होगा यह भी 
एक विचार वाली बात होगी। 


सभा अब कल प्रातः 30 बजे तक के लिये स्थगित हो जायेगी। 


*अआ्री आर.के. सिधवा:ः तो कल क्‍या आप मुखबन्द (2फ0]00॥०) प्रयोग में 
लायेंगे श्रीमान? 


*अध्यक्ष: हां, कल ] बजे में मुखबन्द लागू करूंगा और डॉ. अम्बेडकर 
को जवाब देने की अनुमति दूंगा। उसके बाद मत लिया जायेगा। 


इसके पश्चात सभा बुधवार तारीख ॥6 नवम्बर सन्‌ 4949 के 
प्रातः ॥0 बजे तक के लिये स्थगित हो गई। 


